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 Title  :  Secretary-General  laid  a  copy  of  the  President's  address  to  both  the  Houses  of

 Parliament  assempled  together  on  31st  January,  2019.

 HON.  SPEAKER:  The  Secretary-General.

 SECRETARY-GENERAL:  ।  beg  to  lay  on  the  Table  a  copy  each  of  the  Hindi  and  English

 versions  of  the  President’s  Address  to  both  the  Houses  of  Parliament  assembled  together

 on  the  33  January,  2019.

 **माननीय  सदस्यगण,  संसद  के  संयुक्त  सत्र  को  संबोधित  करते  हुए  मुझे  अपार  प्रसन्नता  हो  रही  है।  2019

 का  वर्ष,  हमारे  लोकतंत्र  के  इतिहास  का  एक  महत्वपूर्ण  पड़ाव  है।  इस  वर्ष  हम  भारत  के  लोग,  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी

 की  150वीं  जयंती  मना  रहे  हैं  |  इसी  वर्ष  13  अप्रैल  को  जलियांवाला  बाग  में  हुए  दुखद  नरसंहार  के  100  वर्ष  भी  पूरे

 हो  रहे  हैं।  मैं  पूरे  राष्ट्र  की  ओर  से  उन  शहीदों  को  श्रद्धांजलि  अर्पित  करता  हूं,  जिन्होंने  हमारे  उज्ज्वल  भविष्य  के

 लिए  अपने  प्राण  न्योछावर  कर  दिये।

 इस  वर्ष  हमारा देश,  संविधान  दिवस  की  70वीं  वर्षगांठ  भी  मनाएगा।  इसी  ऐतिहासिक सेंट्रल  हॉल  में,  हमारे

 महान  संविधान  निर्माताओं  ने  भारत  के  संविधान  की  रचना  की  थी।  सेवा  भाव  और  सद्भाव  के  साथ  जीवन  जीने  की

 सीख  देने  वाले  गुरु  नानक  देव  जी  की  550वीं  जयंती  भी  हम  इसी  वर्ष  मना  रहे  हैं।

 मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  हमारा  देश  गांधी  जी  के  सपनों  के  अनुरूप,  नैतिकता  पर  आधारित  समावेशी

 समाज  का  निर्माण कर  रहा  है।  हमारा  देश  बाबा  साहब  डॉक्टर  भीमराव  आंबेडकर  द्वारा  संविधान  में  दिए  गए

 सामाजिक  और  आर्थिक  न्याय  के  आदर्शों  के  साथ  आगे  बढ़  रहा  है।  मेरी  सरकार  के  प्रयासों  में,  शोषण  की  राजनीति

 के  विरुद्ध  जन-चेतना  की  मशाल  जलाने  वाले,डॉक्टर  राम  मनोहर  लोहिया  के,  समानता  पर  आधारित  समाज  के

 प्रति  आस्था  स्पष्ट  दिखाई  देती  है।



 माननीय  सदस्यगण,  वर्ष  2014  के  आम  चुनावों से  पहले,  देश  एक  अनिश्चितता  के  दौर  से  गुजर  रहा  था।

 चुनाव  के  बाद  मेरी  सरकार  ने,कार्यभार  संभालने  के  साथ  ही  एक  नया  भारत  बनाने  का  संकल्प  लिया।  एक  ऐसा  नया

 भारत  जहां  व्यवस्थाओं  में  अधूरापन  और  अकर्मण्यता  न  हो,  जहां  भ्रष्टाचार न  हो,  जहां  अस्वच्छता के  लिए  कोई

 स्थान न  हो।  पहले  दिन  से  मेरी  पारदर्शी  सरकार  का  ध्येय  था  कि  सभी  देशवासियों  का  जीवन  सुधरे,  कुशासन से

 पैदा  हुई  उनकी  मुसीबतें  दूर  हों  और  समाज  की  आखिरी  पंक्ति  में  खड़े  व्यक्ति  तक  जन-सुविधाएं  पहुंचें।

 वो  गरीब  मां  जो  लकड़ी  के  धुएं  में  खाना  बनाती  थी,  वो  बेबस  बहन  जो  पैसे  की  चिंता  में  गंभीर  बीमारी  के

 बावजूद  अपना  इलाज  टालती  थी,  वो  बेटी  जो  शौच  जाने  के  लिए  सूरज  ढलने  का  इंतजार  करती  थी,  वो  बच्चा  जो

 बिजली  के  अभाव  में  पढ़ाई  के  लिए  सूरज  की  रोशनी  का  इंतज़ार  करता  था,  वो  किसान  जो  ओले  से  फसल  बर्बाद

 होते  देखकर  कर्ज  चुकाने  की  चिंता  में  घिर  जाता  था,  वो  युवा  जो  कर्ज  न  मिल  पाने  के  कारण  अपना  रोजगार  शुरू

 नहीं  कर  पाता  था,  ऐसे  ही  असंख्य  असहाय  चेहरों  ने  मेरी  सरकार  के  लक्ष्य  तय  किए।  और  इसी  सोच  ने  मेरी  सरकार

 की  योजनाओं  को  आधार  दिया।  यही  दीन  दयाल  उपाध्याय  के  अंत्योदय  का  आदर्श  रहा  है  और  उनका  यह  आदर्श

 ही,  मेरी  सरकार  के  कामकाज  की  सार्थकता  की  कसौटी  बना  है।

 पिछले  साढ़े  चार  वर्षों  में,  मेरी  सरकार  ने  लोगों  में  एक  नई  आशा  और  विश्वास  का  संचार  किया  है,  देश की

 साख  बढ़ाई  है  और  सामाजिक  तथा  आर्थिक  बदलाव  के  लिए  प्रभावी  प्रयास  किए  हैं।  परिणामस्वरूप  मेरी  सरकार  ने

 देशवासियों  का  अपार  स्नेह  और  विश्वास  जीता  है।  हर  एक  भारतवासी  का  जीवन  बेहतर  हो,  यही  मेरी  सरकार  का

 मुख्य  ध्येय  है।

 माननीय  सदस्यगण समग्र  और  आधुनिक  विकास  के  लिए  अनिवार्य  है  कि  हमारे  देश  का  एक  भी  भाई-बहन

 या  एक  भी  परिवार  बुनियादी  जरूरतों  से  वंचित  न  रहे।  आम  नागरिक  का  दर्द  समझने  वाली  मेरी  सरकार  ने  मूलभूत

 सुविधाओं को  प्राथमिकता  दी,  लोगों  के  स्वास्थ्य  की  चिंता  की  और  सरकारी  योजनाओं  को  नया  स्वरूप  देकर,

 अभूतपूर्व  गति  से  काम  किया।  प्रभु  बस वन ना  ने  सबके  प्रति  संवेदनशीलता  के  इसी  भाव  को  व्यक्त  करते  हुए  कहा  था:

 'दावे  धर्मद  मूल  शय्या

 अर्थात,  'करुणा  ही  सभी  आस्थाओं  का  आधार  है'।  सभी  प्राणियों  के  लिए  प्रत्येक  व्यक्ति  के  हृदय  में  प्रेम  और  करुणा

 का  भाव  होना  ही  चाहिए।

 शौचालय  की  सुविधा  का  न  होना  करोड़ों  देशवासियों,  विशेषकर  हमारी  बहू-बेटियों  को  गरिमाहीन  और

 अस्वस्थ  जीवन  जीने  के  लिए  मजबूर  करता  था।  स्वच्छ  भारत  अभियान  के  तहत  9  करोड़  से  ज्यादा  शौचालयों



 का  निर्माण हुआ  है।  इस  जन  आंदोलन  के  कारण  आज  ग्रामीण  स्वच्छता  का  दायरा  बढ़कर  98  प्रतिशत हो  गया  है,

 जो  कि  वर्ष  2014  में  40  प्रतिशत से  भी  कम  था।  एक  आकलन के  अनुसार,  इन  शौचालयों के  बनने  से  गरीबों  की

 अनेक  बीमारियों  से  सुरक्षा,  हो  पा  रही  है  और  3  लाख  से  ज्यादा  गरीब  देशवासियों  के  जीवन  की  रक्षा  संभव  हुई  है।

 महात्मा  गांधी  की  150वीं  जयंती  के  इस  वर्ष  में  हमें  याद  रखना  है  कि  हमने  पूज्य  बापू  की  स्मृति  में  इस  वर्ष  2  अक्तूबर

 तक  देश  को  संपूर्ण  स्वच्छ  बनाने  का  संकल्प  लिया  है।

 परिवार  का  स्वास्थ्य  प्रभावित  होता  था  और  उनका  अधिकांश  परिश्रम  और  समय,  ईधन  जुटाने  में  लग  जाता  था।

 ऐसी  बहनों-बेटियों  के  लिए  मेरी  सरकार  ने  उज्ज्वला  योजना  के  तहत  अब  तक  6  करोड़  से  ज्यादा  गैस  कनेक्शन

 दिए  हैं।  दशकों  के  प्रयास  के  बाद  भी  वर्ष  2014  तक  हमारे  देश  में  केवल  12  करोड़  गैस  कनेक्शन  थे।  बीते  केवल

 साढ़े  चार  वर्षों  में  मेरी  सरकार  ने  कुल  13  करोड़  परिवारों  को  गैस  कनेक्शन  से  जोड़ा  है।

 हम  इस  बात  से  भली-भांति  परिचित  हैं  कि  बीमारी  के  इलाज  का  खर्च,  किसी  गरीब  परिवार  को  और  भी

 गरीब  बनाता  है।  इस  पीड़ा  को  समझने  वाली  मेरी  सरकार  ने,  पिछले  वर्ष आयुष्मान  भारत  योजनाਂ  शुरू की।  विश्व की

 सबसे  बड़ी  स्वास्थ्य  योजना-'प्रधानमंत्री  जन  आरोग्य  अभियानਂ  के  तहत  देश  के  50  करोड़  गरीबों  के  लिए  गंभीर

 बीमारी  की  स्थिति  में,हर  परिवार  पर  प्रतिवर्ष  5  लाख  रुपए  तक  के  इलाज  खर्च  की  व्यवस्था  की  गई  है।  सिर्फ  4

 महीने  में  ही  इस  योजना  के  तहत  10  लाख  से  ज्यादा  गरीब,  अस्पताल  में  अपना  इलाज  करवा  चुके  हैं।

 मेरी  सरकार  का  यह  भी  प्रयास  रहा  है  कि  गरीब  और  मध्यम  वर्ग  के  परिवारों  पर  इलाज  के  खर्च  का  बोझ  कम

 से  कम  पड़े।  'प्रधानमंत्री  भारतीय  जन  औषधि  परियोजनाਂ  के  तहत  देश  भर  में  अब  तक  600  से  ज्यादा  जिलों  में

 4,900  जन  औषधि  केन्द्र  खोले  जा  चुके  हैं।  इन  केन्द्रों  में  700  से  ज्यादा  दवाइयां  बहुत  कम  कीमत  पर  उपलब्ध

 कराई  जा  रही  हैं।  इसी  तरह,  दिल  की  बीमारी  में  इस्तेमाल  होने  वाले  स्टेंट  की  कीमत  कम  किए  जाने  से  गरीब  और

 मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को  औसतन  लगभग  4,600  करोड़  रुपए  सालाना  की  बचत  हो  रही  है।  घुटने  के  ट्रांसप्लांट  की

 कीमत  कम  किए  जाने  से  लोगों  को  सालाना  लगभग  1,500  करोड़  रुपए  की  बचत  हो  रही  है।  मेरी  सरकार  ने  किडनी

 की  बीमारी  से  परेशान  भाइयों  और  बहनों  के  लिए  डायलिसिस  की  निशुल्क  सेवा  उपलब्ध  कराई  है।  इससे

 डायलिसिस  के  हर  सेशन  में  लोगों  को  2  हजार  रुपए  से  अधिक  की  बचत  हो  रही  है।

 इसके  साथ  ही,  सिर्फ  1  रुपया  महीना  के  प्रीमियम  पर प्रधानमंत्री  सुरक्षा  बीमा  योजना और  90  पैसे  प्रतिदिन

 के  प्रीमियम  पर  'प्रधानमंत्री  जीवन  ज्योति  बीमा  योजनाਂ  के  रूप  में  लगभग  21  करोड़  गरीब  भाई-बहनों को  बीमा

 सुरक्षा  कवच  प्रदान  किया  गया  है।  किसी  अनहोनी  के  समय  प्रत्येक  योजना  के  तहत  2  लाख  रुपए  की  सहायता  का



 प्रावधान किया  गया  है।  अब  तक  इस  योजना  के  माध्यम  से  3,100  करोड़  रुपए  से  ज्यादा  राशि  उपलब्ध  कराकर,

 मेरी  सरकार  ने  देशवासियों  का,  उनके  संकट  के  समय  में  साथ  दिया  है।

 मेरी  सरकार  गरीब  महिलाओं  और  बच्चों  में  कुपोषण  की  चुनौती  को  समाप्त  करने  के  लिए  भी  पूरी  शक्ति  से

 काम  कर  रही  है।  कुपोषण  के  लिए  जिम्मेदार  परिस्थितियों  को  दूर  करने  के  लिए  तथा  कुपोषण  से  पीड़ित  लोगों  के

 लिए  मेरी  सरकार  ने  राष्ट्रीय  पोषण  मिशन  शुरू  किया  है।  देश  के  दूर-दराज  और  आदिवासी  इलाकों  में  रहने  वाले

 बच्चों  और  गर्भवती  महिलाओं  तक  भी  टीकाकरण  की  सुविधा  पहुंचे,  इसके  लिए  सरकार  नेमि शन  इंद्रधनुषਂ  योजना

 की  शुरुआत  की।  जिसके  फलस्वरूप  अब  देश  बहुत  तेजी  के  साथ  'पूर्ण  टीकाकरणਂ  के  लक्ष्य  के  करीब  पहुंच  गया  है।

 चाहे  शहर  हो  या  गांव  हो,  मेरी  सरकार  स्वास्थ्य  से  जुड़े  इंफ्रास्ट्रक्चर  को  मजबूत  करने  का  काम  तेजी  से  कर

 रही है।  सरकार  द्वारा  नए  मेडिकल  कॉलेज  खोले  जा  रहे  हैं,  जिला  अस्पतालों  को  अपग्रेड  किया  जा  रहा  है  और  देश

 की  हर  बड़ी  पंचायत  में  वेलनेस  सेंटर  खोले  जा  रहे  हैं।  तमिलनाडु  के  मदुरै  से  लेकर  जम्मू  कश्मीर  के  पुलवामा  तक

 और  गुजरात  के  राजकोट  से  लेकर  असम  के  कामरूप  तक,नए  एम्स  बनाए जा  रहे  हैं।  इसके  अलावा,  सरकार,  नए

 आयुर्वेद  विज्ञान  संस्थान  भी  खोल  रही  है  और  साथ  ही  शारीरिक  और  मानसिक  स्वास्थ्य  के  लिए  योग  को  भी

 बढ़ावा दे  रही  है।  गांवों  में  चिकित्सकों  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  बीते  चार  वर्षों  में  मेडिकल  की  पढ़ाई  में  31

 हजार  नई  सीटें  जोड़ी  गई  हैं।

 माननीय  सदस्यगण जब  मेरी  सरकार  ने  यह  लक्ष्य  तय  किया  कि  वर्ष  2022  में,  जब  देश  स्वतन्त्रता की

 75वीं  वर्षगांठ  मना  रहा  होगा,  तब  कोई  भी  परिवार  बेघर  न  रहे,  तो  कुछ  लोग  सोचते  थे  कि  यह  कैसे  संभव  हो  सकता

 है?लेकिन  सरकार  ने  पुरानी  योजनाओं  के  घरों  का  निर्माण  पूरा  करने  के  साथ  ही  प्रधानमंत्री  आवास  योजना  के  तहत

 शहर  और  गांव  में,  घर  बनाने  के  काम  को  अभूतपूर्व  गति  दी  है।

 पिछले  साढ़े  चार  वर्षों  में  सरकार  की  ग्रामीण  आवास  योजनाओं  के  तहत  1  करोड़  30  लाख  से  ज्यादा  घरों

 का  निर्माण  किया  जा  चुका  है।  जबकि  वर्ष  2014  के  पहले,  पाँव  साल  में,  सिर्फ  25  लाख  घरों  का  ही  निर्माण  हुआ

 था।  गरीबों  के  लिए  घर  के  निर्माण  और  घर  की  चाबी  देने  में  पाँच  गुना  से  ज्यादा  की  ये  तेजी,  देश  के  गरीबों की

 तकदीर  और  हमारे  गांवों  की  तस्वीर  बदल  रही  है।

 इसी  तरह  शहरों  में  भी  अब  अपना  घर  बनवाना  या  खरीदना  सामान्य  आय  के  व्यक्ति  के  लिए  अधिक  आसान

 हुआ  है।  कालेधन  और  ऊंची  कीमतों  की  वजह  से,  किसी  सामान्य  परिवार  का,अपना  घर  होने  का  सपना  पूरा  होना

 मुश्किल  हो  गया  था।  मेरी  सरकार  ने  RERA  कानून  लागू  करके  यह  सुनिश्चित  किया  है  कि  घरों  का  निर्माण  समय  से

 पूरा  हो  और  समय  से  आवेदक  को  सौंपा  जाए,  जिससे  कि  उसकी  जीवन  भर  की  कमाई  फंसे  नहीं।  इस  कानून के



 बाद  देश  भर  में  करीब  35  हजार रियल  एस्टेट  प्रोजेक्ट'रजिस्टर  किए  जा  चुके  हैं  जिनमें  लाखों  घरों  का  निर्माण  करके

 परिवारों को  सौंपा  जाना  है।

 'प्रधानमंत्री आवास  योजनाਂ  के  तहत  सरकार  निम्न  आय  वर्ग  के  लोगों  को  साढ़े  6  प्रतिशत  की  इंटरेस्ट

 सब्सिडी  भी  दे  रही  है।  एक  आकलन  है  कि  अगर  किसी  ने  20  लाख  रुपए  का  होम  लोन  20  वर्षों  के  लिए  लिया  है,

 तो  उसे  करीब-करीब  6  लाख  रुपए  की  सहायता  मिल  रही  है।

 मेरी  सरकार,  हर  व्यक्ति  के  जीवन  में  रोशनी  लाने  का  काम  कर  रही  है।  वर्ष  2014  में  18  हजार  से  अधिक

 गांव  ऐसे  थे,जहां  बिजली  नहीं  पहुंची  थी।  आज  देश  के  हर  गांव  तक  बिजली  पहुंच  गई  है।  'प्रधानमंत्री  सौभाग्य  योजनाਂ

 के  तहत  अब  तक  2  करोड़  47  लाख  घरों  में  बिजली  का  कनेक्शन  दिया  जा  चुका  है।  अब  भारत  तेजी  से  उस  स्थिति

 की  तरफ  बढ़  रहा  है,  जहां  उसके  प्रत्येक  घर  में  बिजली  होगी  और  कोई  भी  परिवार  अंधेरे  में  जीने  के  लिए  मजबूर

 नहीं  होगा  |

 मेरी  सरकार,  हर  वर्ग  की  आकांक्षाओं  और  सपनों  को  पूरा  करने  के  लिए  गंभीरता  से  कार्य  कर  रही  है।

 आयकर  का  बोझ  घटाकर  और  महंगाई  पर  नियंत्रण  करके,  सरकार  ने  मध्यम  वर्ग  को  बचत  के  नए  अवसर  दिए  हैं।

 सरकार  का  प्रयास  है  कि  कड़ा  परिश्रम  करने  वाले  हमारे  मध्यम  वर्ग  की  पूंजी  बढ़े  और  निवेश  के  नए  विकल्पों  से

 उनकी आय  और  भी  बढ़े।

 माननीय  सदस्यगण,  जब  देश  को  अटल  बिहारी  वाजपेयी  के  रूप  में  एक  दूरदर्शी,  सर्व-समावेशी,संवेदनशील,

 गरीब  का  दुःख  समझने  वाले  प्रधानमंत्री  मिले  थे,  तो  अनेक  नए  विभाग,  मंत्रालय  और  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  थे।

 उत्तर  पूर्व  के  राज्यों  के  लिए  अलग  मंत्रालय  हो  या  आदिवासी  कल्याण  मंत्रालय,  सर्व  शिक्षा  अभियान  हो  या  स्वर्णिम

 चतुर्भुज  के  जरिए  देश  को  सड़कों  द्वारा  जोड़ने  का  अभियान,  ये  सब  अटल  जी  की  देन  थे।  अटल  जी  ने  देश  में  व्याप्त

 असंतुलन  को  दूर  करने  का  महायज्ञ  शुरू  किया  था  |  अटल  जी  द्वारा  शुरू  किए  गए  ये  कार्य  और  मंत्रालय  21वीं  सदी

 के  शुरुआती  वर्षों  में  भारत  में  सामाजिक  असंतुलन  समाप्त  करने  के  लिए  बहुत  महत्त्वपूर्ण  सिद्ध  हो  रहे  थे  लेकिन

 दुर्भाग्यवश  बाद  में  इन  कार्यों  को  वैसी  गति  और  निरंतरता  नहीं  मिली,  जैसी  मिलनी  चाहिए  थी।

 हम  सभी  जानते  हैं  कि  हमारे  दिव्यांग  भाई-बहनों  को  अगर  उनके  शारीरिक  संघर्ष  कम  करने  में  सहायता  मिल

 जाए,  तो  वे  अपने  दम-खम  पर  नई  ऊंचाइयों  को  प्राप्त  कर  सकते  हैं।  इसी  सोच  के  साथ  अटल  जी  द्वारा  स्थापित

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  ने  दिव्याणी-जनों  के  लिए  सहायता  शिविरों  की  परंपरा  शुरू  की  थी।

 लेकिन  वर्ष  2014  तक  स्थिति  ये  रही  कि  ऐसे  सिर्फ  56  शिविरों  का  ही  आयोजन  हो  सका।



 2014  में  सरकार  बनने  के  बाद  अटल  जी  के  विज़न  पर  चलते  हुए  मेरी  सरकार  ने  पूरी  संवेदनशीलता  के

 साथ  दिव्याणी-जनों  से  जुड़ी  समस्याओं  के  समाधान  का  प्रयास  शुरू  किया।  बीते  साढ़े  चार  वर्षों  में  मेरी  सरकार  ने

 औसतन  हर  महीने  140  सहायता  शिविरों  का  आयोजन  किया  है,  जहां  पहुंचकर  दिव्यांग-जन खुद  सहायता

 उपकरण  प्राप्त  कर  रहे  हैं।  इस  दौरान  पूरी  पारदर्शिता  के  साथ  करीब  12  लाख  दिव्यांग-जनों  को  700  करोड़  रुपये  के

 सहायता उपकरण  दिए  गए  हैं।

 दिव्यांगजनों को,  आने-जाने  के  समय,रेलवे  स्टेशनों  तथा  बस  अड्डों  पर  किस  तरह  की  असुविधा  होती  है,

 इससे  हम  सभी  परिचित हैं।  मेरी  सरकार  ने  सुगम्य  भारत  अभियान  चलाकर  लगभग  एक  हजार  सरकारी  इमारतों

 और  650  से  ज्यादा  रेलवे  स्टेशनों  को  दिव्याणी-जनों  के  लिए  सुगम्य  बनाया  है।

 दिव्यांग  बच्चों  को  दूसरे  राज्यों  में  जाने  पर  दूसरी  तरह  की  सांकेतिक  भाषा  की  वजह  से  तक़लीफ  होती  थी।

 कई  जगह  एक  ही  राज्य  में  भी  अलग-अलग  सांकेतिक  भाषा  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  था।  उनकी  इस  तकलीफ  को

 समझते  हुए  मेरी  सरकार  ने  पूरे  देश  में  दिव्याणी-जनों  के  लिए  एक  ही  सांकेतिक  भाषा  पर  काम  शुरू  किया।  दिल्‍ली  में

 स्थापित  इंडियन  साइन  लैंग्वेज  रिसर्च  एण्ड  ट्रेनिंग  सेंटर  द्वारा  दिव्यांग-जनों  के  लिए  3,000  शब्दों की  डिक्शनरी

 प्रकाशित  की  जा  चुकी  है  और  3,000  नए  शब्दों  की  डिक्शनरी  पर  काम  किया  जा  रहा  है।  इतना ही  नहीं,  केन्द्रग

 सरकार  की  लगभग  सौ  वेबसाइटों  को  भी  दिव्याणी-जनों  की  आवश्यकता  के  मुताबिक  बदला  गया  है।  मेरी  सरकार  ने

 'दिव्याणी-जन  अधिकार  अधिनियम'लागू  करके  उन्हें  शिक्षा,  सामाजिक  सुरक्षा  और  नौकरी  में  समानता  का  अवसर

 भी  प्रदान किया  है।

 माननीय  सदस्यगण,  वर्षों  से  हमारे  देश  में  मानव-रहित  रेलवे  क्रॉसिंग्स  पर  होने  वाले  हादसों  को  लेकर  बड़ी

 चर्चा होती  रही  है।  संसद  में  भी  यह  विषय  कई  बार  उठा  है।  वर्ष  2014  में  हमारे  देश  में  मानव-रहित  क्रॉसिंग  की

 संख्या  8,300  थी।  मेरी  सरकार  ने  मानव-रहित  रेलवे  क्रॉसिंग्स  समाप्त  करने  का  अभियान  चलाया  और  अब  ऐसी

 कारताकाककारितर लगभग  समाप्त  हो  गई  हैं।

 हमारे  देशवासियों  को  प्राय:  किसी  न  किसी  प्राकृतिक  आपदा  से  जूझना  पड़ता  है।  हर  वर्ष  कुछ  जिलों  में  बाढ़

 आती  है,  कुछ  जिलों  में  सूखा  पड़ता  है।  प्राकृतिक  आपदाओं  के  प्रबंधन  पर  भी  सरकार  पूरा  बल  दे  रही  है  और  हम

 अपने  राहत  के  कार्य  पूरी  क्षमता  से  कर  सकें,  इसके  लिए  पहले  के  मुकाबले  दोगुनी  से  ज्यादा  राशि  मुहैया  कराई  गई

 है।  चाहे  दक्षिण  भारत  के  राज्यों  में  समुद्री  तूफान  की  आपदा  हो  या  फिर  पूर्वी  भारत  में  बाढ़  का  संकट,  मेरी  सरकार  ने

 राहत  और  पुनर्निर्माण  के  कार्यों  में  पूरी  तत्परता  और  संवेदनशीलता  का  परिचय  दिया  है।



 माननीय  सदस्यगण समाज  में  व्याप्त  हर  प्रकार  के  अभाव  और  अन्याय  को  समाप्त  करने  की  संवेदनशील

 सोच  के  साथ  मेरी  सरकार  ने,सामाजिक  और  आर्थिक  न्याय  के  लिए  कानून  व्यवस्था  में  समुचित  परिवर्तन  का

 प्रयास  किया  है।  नागरिकता  संशोधन  विधेयक  के  द्वारा  उन  पीड़ितों  को  भारत  की  नागरिकता  प्राप्त  होने  का  मार्ग

 आसान  होगा,जो  प्रताड़ना  के  कारण  पलायन  करके  भारत  आने  पर  मजबूर  हुए  हैं।  इसमें  उनका  कोई  दोष  नहीं  है

 बल्कि  वे  परिस्थितियों का  शिकार  हुए  हैं।

 किसी  नाबालिग  के  साथ  बलात्कार  करने  के  जघन्य  अपराध  की  सज़ा  के  लिए  सरकार  ने  अपराधी  को

 फांसी  की  सजा  देने  का  प्रावधान  किया  है।  कई  राज्यों  में  तेजी  से  सुनवाई  के  बाद,  दोषियों  को  फांसी  की  सजा  मिलने

 से,  ऐसी  विकृत  सोच  रखने  वाले  लोगों  में  कड़ा  संदेश  गया  नहै।

 हमारी  मुस्लिम  बेटियों  को  डर  और  भय  की  ज़िन्दगी  से  मुक्ति  दिलाने  तथा  उन्हें  अन्य  बेटियों  के  समान

 प्रयास कर  रही  है।

 सरकार  की  प्रतिबद्धता को  दर्शाता  है।

 बीते  शीतकालीन  सत्र  में  संसद  द्वारा  संविधान  का  103वां  संशोधन  पारित  करके,गरीबों  को  आरक्षण  का

 लाभ  पहुंचाने  का  ऐतिहासिक  फैसला  लिया  गया  है।  यह  पहल,  देश  के  उन  गरीब  युवक-युवतियों  के  साथ  न्याय  करने

 का  प्रयास  है  जो  गरीबी  के  अभिशाप  के  कारण  वंचित  महसूस  कर  रहे  थे।  इस  नई  व्यवस्था  का  वर्तमान  आरक्षण  पर

 असर  न  पड़े,इसके  लिए  शैक्षिक  संस्थानों  में  सीटों  की  संख्या  भी  उसी  अनुपात  में  बढ़ाई  जा  रही  है।

 माननीय  सदस्यगण,हमारे  युवा  ही  हमारे  देश  की  सबसे  बड़ी  ताकत  हैं।  भारत,  दुनिया  का  सबसे  युवा  देश  है

 और  21वीं  सदी  के  युवा  भारत  की  उम्मीदें,  तथा  उसके  सपने  मेरी  सरकार  की  नीतियों-निर्णयों  को  प्रेरित  करते  रहे

 al

 अपने  पैरों  पर  खड़ा  होने  की  ललक  रखने  वाले  युवाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कौशल  विकास  अभियान

 शुरू  किया  गया।  इस  अभियान  के  तहत  पिछले  चार  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  औसतन  1  करोड़  युवाओं  को  कौशल  विकास

 का  प्रशिक्षण दिया  गया  है।  आने  वाले  समय  में  देश  में  15,000  से  ज्यादा  आई.टी.आई.,10,000 से ज्यादा से  ज्यादा

 कौशल  विकास  केन्द्र  और  600  से  ज्यादा  प्रधानमंत्री  कौशल  कन्दर,  भारत  केयुवाओं  के  कौशल  को  बढ़ाने  में  अहम

 भूमिका  निभाएंगे



 तहत,बिना  किसी  गारंटी  के  7  लाख  करोड़  रुपए  से  ज्यादा  के  ऋण  दिए  गए  हैं।  इसका  लाभ,ऋण  प्राप्त  करने  वाले

 15  करोड़  से  ज्यादा  लोगों  ने  उठाया  है।  इस  योजना  के  तहत,4  करोड़  26  लाख  से  ज्यादा  लोगों  ने,  पहली  बार  ऋण

 लेकर  अपना  व्यवसाय  प्रारंभ  किया  है।

 मेरी  सरकार  ने  स्टार्ट  अप  इंडियाਂ  तथा स्टैंड  अप  इंडियाਂ  के  माध्यम  से  नौजवानों  को  स्वावलंबी  बनाने  की

 दिशा  में  आर्थिक  सहायता  प्रदान  की  है।  जिसके  फलस्वरूप  आज  भारत  का  नाम  'स्टार्ट  अपਂ  की  दुनिया में  अग्रिम

 पंक्ति  के  देशों  में  लिया  जा  रहा  है।

 "प्रधानमंत्री रोजगार  प्रोत्साहन  योजनाਂ  के  द्वारा  सरकार  ने  नौकरियों  को  इनसेन्टिव  के  साथ  जोड़ा  है।  इस

 योजना  के  तहत,किसी  नौजवान  को  नई  नौकरी  मिलने  पर,जो  EPS  और  EPF  का  12  प्रतिशत,  एम्पलॉयर की

 तरफ  से  दिया  जाना  होता  है,वो  पहले  तीन  वर्ष  तक  सरकार  द्वारा  दिया  जा  रहा  है।  इस  योजना  का  लाभ  देश  के  एक

 करोड़  से  ज्यादा  युवाओं  को  मिल  चुका  है।

 माननीय  सदस्यगण हर  माता-पिता  का  सपना  होता  है  कि  उनके  बेटी-बेटे  अच्छी  तरह  पढ़-लिख  कर  जीवन

 में  आगे  बढ़ें।  उच्च  स्तरीय  प्रोफेशनल  एजुकेशन  के  अवसरों  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  नए  शिक्षण  संस्थानों  की

 स्थापना  कर  रही  है  और  7  ॥,  7  1M,  14  ॥॥1,  1  NIT  और  4  NID  की  स्थापना  की  जा  रही  है  |  देश  में

 अनुसंधान  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  दी  जा  रही  स्कॉलरशिप  और  फेलोशिप  की  राशि  में  25  प्रतिशत

 से  अधिक  की  वृद्धि  का  निर्णय  लिया  गया  है।  इसके  अलावा,  103  केन्द्रीय  विद्यालय,हर  आदिवासी  बहुल  तालुके  में

 एकलव्य  मॉडल  आवासीय  विद्यालय  और  62  नए  नवोदय  विद्यालय  बनाने  की  दिशा  में  कदम  उठाकर  शिक्षा

 व्यवस्था  को  और  अधिक  मजबूत  आधार  देने  का  काम  किया  जा  रहा  है।

 शिक्षा  के  स्तर  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कई  दिशाओं  में  अनेक  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं।  राष्ट्र  के

 भविष्य  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  बहुत  आवश्यक  है  कि  जो  बच्चे  अभी  विद्यालयों  में  हैं उन्हें  अपने  विचारों  की

 उड़ान  को  सच्चाई  में  बदलने  का  पूरा  अवसर  मिले।  Ideas  से  Innovation की  इसी  सोच  के  साथ  सरकार,

 5,000  से  अधिक  अटल  टिंकरिंग  लैब्सਂ  की  स्थापना  के  लिए  तत्पर  है।

 बदलते  समय  और  बदलती  टेक्नोलॉजी  के  साथ  रोजगार  और  व्यवसाय  के  तरीके  बदल  रहे  हैं।  हमारे  देश

 का  युवा  इसके  लिए  तैयार  हो  सके,  इस  दिशा  में  मेरी  सरकार  द्वारा  निरंतर  प्रयास  किया  जा  रहा  है।



 युवा  केन्द्रित "खेलो  इंडिया’  अभियान  के  तहत,  मेरी  सरकार  देश  के  कोने-कोने  से  प्रतिभावान  खिलाड़ियों

 की  पहचान  कर,  उन्हें  आगे  बढ़ाने  का  प्रयास  कर  रही  है।  सबसे  महत्त्वपूर्ण  यह  है  कि  इसके  चयन  में  पारदर्शिता  है,

 जिससे  खिलाड़ियों  का  मनोबल  बढ़ा  है।  इसका  परिणाम  हमें  राष्ट्रीय  और  अंतरराष्ट्रीय  स्तर  पर  मिल  रहे  पदकों  के

 रूप  में  दिखाई  देता  है।

 माननीय  सदस्यगण,आज  भारत  की  बेटियां,  हर  क्षेत्र  में  प्रभावशाली  योगदान  दे  रही  हैं  और  देश  का  नाम

 रोशन कर  रही  हैं।  आजादी  के  बाद  ऐसा  पहली  बार  हुआ  है  जब  किसी  सरकार  की  नीतियों  और  योजनाओं  से

 महिलाओं  को  उद्यमिता  के  इतने  नए  अवसर  मिले  हैं,  उनका  व्यापक  स्तर  पर  आर्थिक  समावेश  और  सशक्तीकरण

 हुआ  है।

 प्रधानमंत्री  मुद्रा  योजनाਂ  का  सबसे  अधिक  लाभ  महिलाओं  को  ही  मिला  है।  अब  तक  देशभर  में  दिए  गए  15

 करोड़  मुद्रा  लोन  में  से  73  प्रतिशत  लोन  महिला  उद्यमियों  ने  प्राप्त  किए  हैं।  'दीन  दयाल  अंत्योदय  योजनाਂ  के  तहत

 लगभग  6  करोड़  महिलाएं  स्वयं-सहायता  समूहों  से  जुड़ी  हैं।  ऐसे  महिला  स्वयं-सहायता  समूहों  को  मेरी  सरकार  द्वारा

 75  हजार  करोड़  रुपए  से  अधिक  का  ऋण  उपलब्ध  कराया  गया  है।  यह  राशि,  वर्ष  2014  के  पहले  के  चार  वर्षों  में

 दिए  गए  ऋण  से  ढाई  गुना  ज्यादा  है।

 देश  के  छोटे  और  मझोले  उद्योगों  में  महिला  उद्यमियों  की  भागीदारी  सुनिश्चित  हो,इसके  लिए  अब  बड़ी  सरकारी

 कंपनियों  के  लिए  यह  अनिवार्य  किया  गया  है  कि  वे  कम  से  कम  3  प्रतिशत  खरीदारी  महिला  उद्यमियों  के  प्रतिष्ठानों

 से  ही  करें।

 मेरी  सरकार  अलग-अलग  क्षेत्रों  में  महिला  होने  की  वजह  से  उनके  साथ  होने  वाली  गैर-बराबरी  को  दूर  करने

 का  प्रयास कर  रही  है।  पिछले  वर्ष  ही  यह  फैसला  लिया  गया  था  कि  सशस्त्र  सेना  में  शॉर्ट  सर्विस  कमीशन  के  माध्यम

 से  नियुक्त  महिला  अधिकारियों  को,  पुरुष  समकक्ष  अधिकारियों  की  तरह  ही,  एक  पारदर्शी  चयन  प्रक्रिया  के  माध्यैम

 से  स्थाई  कमीशन  दिया  जाएगा  |  आज़ादी  के  इतने  वर्ष  बाद  भी  महिलाएं  Underground  Mining  &  क्षेत्र  में

 नौकरियों के  अधिकार  से  वंचित  थीं।  मेरी  सरकार  ने  निर्णय  लिया  है  कि  इस  क्षेत्र  में  भी  महिलाओं  को  नौकरी  के

 समान  अवसर  दिए  जाएंगे  |

 इसके  साथ  ही,  कामकाजी  महिलाओं  कोने  नवजात  शिशुओं  के  अच्छी  तरह  लालन-पालन  का  पर्याप्त

 समय  मिल  सके,  इसके  लिए  मैटरनिटी  लीव  को  12  सप्ताह  से  बढ़ाकर  26  सप्ताह  किया  गया  है।



 माननीय  सदस्यगण,चाहे  चिलचिलाती  धूप  हो,मूसलाधार  बारिश  होबर्ट-बारी  हो,  या  कोई  और  चुनौती  हो,

 हमारे  देश  के  मेहनती  किसानों  ने  दिन-रात  एक  करके  खाद्यान्नों  का  रिकॉर्ड  उत्पादन  किया  है,  डेयरी  उत्पादों

 और  मछली-पालन  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  इज़ाफा  किया  है।  आप  में  से  बहुत  से  सदस्यों  ने  गाँव  के  जीवन  और

 किसानों  के  संघर्ष  को  बहुत  क़रीब  से  देखा  है।  हमारे  किसान  भाई-बहन  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  का  आधार  तो  हैं  ही,  वे

 हमारे  देश  की  परम्पराओं  के  भी  संरक्षक  हैं।

 मैं  पूरे  सदन  की  ओर  से  भारत  के  अन्नदाता  किसानों  का  अभिनंदन  करता  हूँ  मेरी  सरकार  देश  के  किसानों

 की  आय  को  दोगुना  करने  के  लिए  दिन-रात  प्रयत्नशील  है।  किसानों  की  हर  जरूरत  को  समझते  हुए उनकी

 समस्याओं  के  स्थायी  समाधान  के  लिए  सरकार  प्रयासरत  है।  कृषि  उपकरण  और  बीज  खरीदने  से  लेकर  बाजार  में

 कृषि  उत्पाद  पहुंचाने  और  बेचने  तक  की  पूरी  प्रक्रिया  में  किसानों  को  अधिक  सुविधा  और  सहायता  मिले,  यह

 सरकार  की  प्राथमिकता है।

 खेती  पर  होने  वाला  खर्च  कम  करने,किसानों  को  फसल  की  उचित  कीमत  दिलाने,नए  बाजार  मुहैया  कराने

 तथा  कृषि  क्षेत्र  में  आय  के  नए  साधन  जोड़ने  के  लिए  नई  सोच  के  साथ  काम  किया  जा  रहा  है।  मेरी  सरकार  ने  22

 फसलों  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  यानि  एम.एस.पी.  को  फसल  की  लागत  का  डेढ़  गुना  से  अधिक  करने  का

 ऐतिहासिक फैसला  लिया  है।

 इसके  साथ  ही,  किसानों  को  अच्छी  गुणवत्ता  के  बीजों  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  की  गई  है।  वैज्ञानिक  तरीकों

 से  खेती  में  मदद  मिले,इसके  लिए  देशभर  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  की  संख्या  बढ़ाई  जा  रही  है।  मिट्टी  की  सेहत  के  बारे

 में  किसानों  को  जानकारी  देने  के  लिए  17  करोड़  से  ज्यादा  सॉयल  हेल्थ  कार्ड  बांटे  गए  हैं।  खाद  की  उपलब्धता

 सुनिश्चित  करने  तथा  यूरिया  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  यूरिया  की  100  प्रतिशत  नीम  कोटिंग  भी  की  गई  है।

 सिंचाई  के  लिए  पानी  की  व्यवस्था  बेहतर  बनाने  के  लिए  मेरी  सरकार  पहले  की  99  अधूरी  परियोजनाओं

 को  पूरा  कर  रही  है।  इनमें से  71  परियोजनाएं,अगले कुछ  महीनों  में  पूरी  होने  जा  रही  हैं।  जल  की  प्रत्येक बूंद  का

 समुचित  उपयोग  हो,इसके  लिए  सरकार  माइक्रो-इरिगेशन  को  बढ़ावा  दे  रही  है।

 फसल  खराब  होने  की  स्थिति  में  किसानों  पर  आने  वाले  संकट  में  सहायता  के  लिए प्रधानमंत्री  फसल  बीमा

 योजनाਂ  के  तहत  कम  प्रीमियम  पर  फसलों  का  बीमा  किया  जा  रहा  है।  किसानों  को  फसल  बेचने  में  आसानी

 हौसले लिए  देश  की  1,500  से  ज्यादा  कृषि  मंडियों  को  ऑनलाइन  जोड़ने  का  अभियान  चलाया  गया  है।  फसलें

 बाजार  तक  पहुंचने  में  खराब  न  हो,  उनका  सही  भंडारण  हो  सके,इसके  लिए  देशभर  में  जगह-जगह  नए  कोल्ड



 स्टोरेज  बनाने  का  काम  तेजी  से  चल  रहा  है।  फसल  के  बाद  खेतों  से  निकलने  वाले  अवशेष  से  भी  किसानों  की  कमाई

 हो  सके,इसके  लिए  'वेस्ट  टु  वेल्थ  अभियान  चलाया  जा  रहा  है।

 मेरी  सरकार,  ब्लू  रिवोल्यूशन  स्कीम  के  द्वारा,  मछुवारों  को  गहरे  समुद्र  में  जाकर  मछली  पकड़ने  का  प्रशिक्षण

 देने  के  साथ  आधुनिक  फिशिंग  ट्रॉलर्स  उपलब्ध  करा  रही  है।

 ये  सारे  व्यापक  कार्य,  70  वर्ष  से  चली  आ  रही  हमारी  कृषि  व्यवस्था  में  स्थाई  बदलाव  लाएंगे  और  हमारे

 अन्नदाता  किसानों  को  सशक्त  करके  उन्हें  मुश्किलों  से  उबार  पाएंगे  तथा  उनके  सामर्थ्य  के  साथ  न्याय  कर  पाएंगे।

 माननीय  सदस्यगण,मेरी  सरकार  डिजिटल  इंडिया  अभियान  से  जुड़ी  योजनाओं  को  गति  देकर,  यह  भी

 सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  कर  रही  है  कि  ग्रामीण  इलाकों  में  रहने  वाले  लोगों  को  भी  ई-  गवर्नेंस  का  पूरा  लाभ  मिले।

 वर्ष  2014  में  देश  में  मात्र  59  ग्राम  पंचायतों  तक  डिजिटल  कनेक्टिविटी  पहुंच  पाई  थी।  आज  एक  लाख  16  हजार

 ग्राम  पंचायतों  को  ऑप्टिकल  फायबर  से  जोड़  दिया  गया  है  तथा  लगभग  40  हजार  ग्राम  पंचायतों में  वाई-फाई

 हॉट स्पॉट लगा  दिए  गए  हैं।

 से  की  गई  है।  इन  केन्द्रों  में  बैकिंग  से  लेकर  बीमा  और  पेंशन  से  लेकर  स्कॉलरशिप  की  तमाम  सुविधाएं गांव  के  लोगों

 को  ऑनलाइन  उपलब्ध  कराई  जा  रही  है।  वर्ष  2014  में  देश  में  सिर्फ  84  हजार  'कॉमन  सर्विस  सेंटरਂ थे।  आज

 उनकी  संख्या  बढ़कर  3  लाख  से  अधिक  हो  गई  है।  इसमें  से  भी  2  लाख  12  हजार  सर्विस  सेंटर  केवल  ग्राम

 पंचायतों में  स्थापित  किए  गए  हैं।

 इन्फॉर्मेशन  टेक्नोलॉजी  के  इस  युग  में  डेटा।  का  आसानी  से  और  कम  दरों  पर  उपलब्ध  होना,  हमारे

 देशवासियों  के  लिए  बहुत  बड़ी  सुविधा  है  और  विकास  का  जरिया  भी।  वर्ष  2014  में  जहां  एक७8  डेटा की  कीमत

 लगभग  ढाई  सौ  रुपए  थी,अब  वह  घटकर  10-12  रुपए हो  गई  है।  इसी  तरह,मोबाइल पर  बात  करने  में  पहले  जितना

 खर्च  होता  था वह  भी  अब  आधे  से  कम  हो  गया  है।

 पहले  सामान्य  उद्यमियों  के  लिए  सरकारी  विभागों  को  अपना  सामान  बेचना  प्राय:नामुमकिन  होता  था।  अब

 सरकारी  खरीद  के  लिए  Gem  यानि  गवर्नमेंट  ई  मार्केटप्लेस  नामक  एक  ऑनलाइन  प्लेटफॉर्म  विकसित  किया  गया

 है।  GeM  की  वजह  से  जहां  एक  ओर  सरकारी  खरीद  में  पारदर्शिता  आई  है,  वहीं  दूसरी  ओर  देशभर  के  छोटे-बड़े

 शहरों  और  गांवों  के  व्यापारी  अपना  उत्पाद  बिना  किसी  मुश्किल  के  सरकारी  विभागों  को  बेच  सकते  हैं।



 प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाने  की  कड़ी  में,  सरकार  ने  हाल  ही  में  सिर्फ  59  मिनट  में  एक  करोड़  रुपए  तक  के

 ऋण  की  स्वीकृति  देने  वाली  योजना  भी  शुरू  की  है।

 माननीय  सदस्य गण महान संत  तिरुवल्लुवर  ने  कहा  है-

 "इ  ट्रुथ  ईट्टलुम्  DN  ,

 वगुत्तलुम्‌  वल्‍्लदअरसु

 यानि  कि  अच्छी  सरकार  समुचित  ढंग  से  संपत्ति  अर्जित  करती  है,  राज्य  के  धन  और  सेवाओं  को  बढ़ाती  है,

 उनका  ठीक  से  संरक्षण  करती  है  और  लोगों  के  बीच  राज्य  की  सुविधा  और  संपदा  को  सजगता  के  साथ  न्यायपूर्ण

 तरीके से  पहुंचाती  है।

 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण के  45  साल  बाद  भी  हमारे  देश  में  गरीबों  के  लिए  बैंकिंग  सुविधाओं  की  क्या  स्थिति

 थी,  इससे  हम  सब  भली-भांति  परिचित  हैं।  मेरी  सरकार  की  जनधन  योजना  इस  बात  का  एक  उत्तम  उदाहरण  है  कि

 कैसे  एक  बड़े  आर्थिक  परिवर्तन  का  आधार  तैयार  किया  जाता  है।  यह  योजना  सिर्फ  लोगों  के  बैंक  खाते  खोलने  मात्र

 की  नहीं है।  इसके  उद्देश्य  बहुत  व्यापक  हैं।  यह  यो जनादेश  के  गरीब  का  आर्थिक  समावेश  कर  रही  है  और  उसका

 आत्मविकास बढ़ा  रही  है।

 जनधन  योजना  की  वजह  से  आज  देश  में  34  करोड़  लोगों  के  बैंक  खाते  खुले  हैं  और  देश  का  लगभग  हर

 परिवार  बैंकिंग  व्यवस्था  से  जुड़  गया  है।  एक  अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी  के  अनुसार  वर्ष  2014  से  लेकर  2017  के  बीच  पूरे

 विश्व  में  खोले  गए  कुल  बैंक  खातों  के  55  प्रतिशत  खाते,  भारत  में  ही  खुले  हैं।  आंकड़ों  से  आगे  बढ़कर  इसका  जो

 सकारात्मक  प्रभाव  देश  की  आर्थिक  व्यवस्था  पर  पड़  रहा  है,  उसे  भी  जानना  आवश्यक  है।

 हमारी  माताएं-बहनें,  बुरे  वक्त  में  काम  आने  के  लिए  हमेशा  कुछ  पैसे  बचा  कर  रखती  थीं।  लेकिन  अकसर  ये

 पैसे  रोजमर्रा  की  जरूरतों  पर  खर्च  हो  जाते  थे।  आज  जनधन  खातों  में  जमा  88  हजार  करोड़  रुपए  इस  बात  के  गवाह

 हैं  कि  कैसे  इन  खातों  ने  बचत  करने  का  तरीका  बदल  दिया  है।  जनधन  योजना  की  वजह  से  ही  आज  मनरेगा  का

 पैसा,  अलग-अलग बीमा  योजनाओं  की  राशि,  स्कॉलरशिप,  पेंशन,  ज्यादातर  सरकारी  लाभ,081  के  जरिए  सीधे

 गरीबों  के  बैंक  खातों  में  जाने  लगा  है।  गरीब  और  सरकार  के  बीच  बिचौलियों  की  भूमिका  जनधन  खातों  ने  समाप्त  कर

 दी  है।



 आज  अगर  देश  में  60  करोड़  से  ज्यादा+र,08४ डेबिट कार्ड हैं और 81न॥। डेबिट  कार्ड  हैं  और  BHIM  App  के  द्वारा  कम  लागत  पर

 डिजिटल  लेन-देन  सुलभ  हो  रहा  है,  तो  उसके  पीछे  जनधन  योजना  की  बहुत  बड़ी  भूमिका  है।  इसी  कड़ी  में  अब

 पहुंचा  रही  है।  भारत  में  हो  रहे  इस  आर्थिक  समावेश  की  चर्चा  पूरे  विध्  में  हो  रही  है।

 माननीय  सदस्यगण समाज  कल्याण  के  अनेक  क्षेत्रों  में  ऐसी  योजनाएं  तो  बीते  कई  दशकों  से  चल  रहीं  थीं

 लेकिन  उनका  अपेक्षित  प्रभाव  देखने  को  नहीं  मिलता  था।  नागरिकों  के  सुख-दुःख,  उनकी  परेशानियों  के  प्रति  मेरी

 सरकार  की  सजगता,  सक्रियता  और  सही  नीयत  ने  बड़े  बदलावों  को  संभव  कर  दिखाया  है।

 वर्ष  2014  में  मेरी  सरकार  को  जनता  ने  पूर्ण  बहुमत  देने  के  साथ  ही  यह  आदेश  भी  दिया  था  कि  कालेधन

 और  भ्रष्टाचार  पर  कड़ी  से  कड़ी  कार्रवाई  हो।  बीते  साढ़े  चार  वर्षों  में  मेरी  सरकार  ने  भ्रष्टाचार  के  खिलाफ  मजबूत

 लड़ाई  लड़ी  है।  जन-मन  को  समझने  वाली  मेरी  सरकार  ने  पहले  दिन  से  ही  कालेधन  और  भ्रष्टाचार  के  खिलाफ

 मुहिम  छेड़ी  और  कैबिनेट  की  पहली  ही  बैठक  में  कालेधन  के  खिलाफ  SIT  यानि  विशेष  जांच  दल  के  गठन  का  निर्णय

 लिया।  इसके  बाद  सरकार  ने  कालेधन  के  खिलाफ  नया  और  कठोर  कानून  बनाया।  विदेश  में  गैर-कानूनी तरीके  से

 जुटाई  गई  संपत्ति  के  खिलाफ  भी  मेरी  सरकार  ने  अभियान  चलाया।  टैक्स  हेवेन  समझे  जाने  वाले  अनेक  देशों  के

 साथ  नए  सिरे  से  समझौते  किए  गए  और  कई  देशों  के  साथ  पुराने  समझौतों  की  कमियों  को  दूर  करते  हुए,  नए

 बदलाव लाए  गए।

 भारत  से  विदेश  जा  रहे  कालेधन  को  रोकने  के  साथ  ही  मेरी  सरकार  ने,  देश  के  भीतर  भी  कालेधन  के

 खिलाफ  एक  बड़ा  अभियान  चलाया।  देश  का  हर  वह  सेक्टर  जहां  कालेधन  का  प्रवाह  था,  उसके  लिए  नए  कानून

 बनाए  गए,  उन्हें  टैक्स  के  दायरे  में  लाया  गया  इन  कार्रवाइयों  के  बीच  सरकार  ने  लोगों  को  अपनी  अघोषित  आय

 और  अघोषित  धन  को  स्वेच्छा  से  घोषित  करने  का  अवसर  भी  दिया।

 कालेधन  और  भ्रष्टाचार  के  खिलाफ  सरकार  द्वारा  चलाए  जा  रहे  अभियान  में  नोटबंदी  का  फैसला  एक

 महत्वपूर्ण कदम  था  ।  इस  फैसले  ने  कालेधन  की  समानांतर  अर्थव्यवस्था  पर  प्रहार  किया  और  वह  धन,  जो  व्यवस्था

 से  बाहर  था,  उसे  देश  की  अर्थव्यवस्था  से  जोड़ा  गया  |

 सरकार  के  इस  कदम  ने  देश  को  अस्थिर  करने  वाली  ताकतों  और  कालेधन  के  प्रवाह  में  मदद  करने  वाली

 व्यवस्थाओं  की  कमर  तोड़  दी  है।  कालेधन  के  प्रवाह  के  लिए  जिम्मेदार  3  लाख  38  हजार  संदिग्ध  शेल  कंपनियों  का

 रजिस्ट्रेशन  सरकार  द्वारा  खत्म  किया  जा  चुका  है।  इन  कंपनियों  के  निदेशकों  के  दोबारा  चुने  जाने  पर  भी  पाबंदी  लगा

 दी  गई  है।



 वहीं  'बेनामी  संपत्ति  कानून','प्रिवेन्शन ऑफ  मनी  लांडरिंग  एक्ट  और  आर्थिक  अपराध  करके  भागने  वालों

 के  खिलाफ  बने  कानून  के  तहत  50  हजार  करोड़  रुपए  से  ज्यादा  की  संपत्ति  जब्त  करने  की  कार्रवाई  हो  रही  है।  ये

 मेरी  सरकार  की  नीतियों  का  ही  प्रभाव  है  कि  आज  रीयल  इस्टेट  सेक्टर  में  कालेधन  के  उपयोग  में  भारी  कमी  आई  है

 जिसकी  वजह  से  घरों  की  कीमतें  कम  हुई  हैं  और  एक  साधारण  मध्यम  वर्गीय  परिवार  का  अपना  घर  होने  का  सपना

 सच  हो  रहा  है।

 माननीय  सदस्यगण  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  मेरी  सरकार  की  इन  नीतियों  से  सरकार  पर  लोगों  का

 विश्वास  बढ़ा  है  और  इनकम  टैक्स  देने  वालों  की  संख्या  में  भारी  वृद्धि  हुई  है।  वर्ष  2014  से  पहले  जहां  3.8  करोड़

 लोगों  ने  अपना  रिटर्न  फाइल  किया  था,  वहीं  अब  6.8  करोड़  से  ज्यादा  लोग  आयकर  रिटर्न  फाइल  करने  के  लिए

 आगे आए  हैं।  आज  करदाता  को  यह  विश्वास  है  कि  उसका  एक-एक  पैसा  राष्ट्र-निर्माण  में  ईमानदारी  के  साथ  खर्च

 किया जा  रहा  है।

 मेरी  सरकार  मानती  है  कि  भ्रष्टाचार  और  कालाधन  देश  के  ईमानदार  करदाता  के  प्रति  बहुत  बड़ा  अन्याय  है।

 भ्रष्टाचार  सदैव  किसी  ग़रीब  या  मध्यम  वर्गीय  व्यक्ति  का  अधिकार  छीनता  है।  इस  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  सरकार  ने

 आधुनिक  टेक्नोलॉजी  के  इस्तेमाल  पर  बल  दिया  है।

 'डायरेक्ट  बेनिफिट  ट्रांसफर का  विस्तार  करने  से  पिछले  साढ़े  चार  वर्ष  में  6  लाख  5  हजार  करोड़  रुपए  से

 ज्यादा  की  राशि  लाभार्थियों तक  पहुंची  है।  इस  वजह  से  अब  लगभग  1  लाख  10  हजार  करोड़  रुपए  गलत  हाथों  में

 जाने  से  बच  रहे  हैं।  सरकार  ने  लगभग  8  करोड़  ऐसे  नामों  को  भी  लाभार्थियों  की  सूची  से  हटाया  है,  जो  वास्तव  में  थे

 ही  नहीं  और  बहुत  से  बिचौलिए  फर्जी  नाम  से  जनता  के  धन  को  लूट  रहे  थे।

 माननीय  सदस्यगण,देश  को  सशक्त  बनाने  के  लिए  आवश्यक  है  कि  हम  एक  ऐसी  अर्थव्यवस्था  का  निर्माण

 करें,जो  देशवासियों  को  पारदर्शिता  और  ईमानदारी  के  साथ  आगे  बढ़ने  में  मददगार  हो।

 वर्ष  2014  से  पहले,  पारदर्शिता  के  अभाव  में,  कोयला  खदानों  का  आबंटन  चर्चा  में  रहा  करता  था।  मेरी

 सरकार  ने  उन्हीं  कोयला  खदानों  की,  पारदर्शी  व्यवस्था  विकसित  करके  नीलामी  की  है  और  राष्ट्रीय  संपत्ति  की  रक्षा

 की  है।  'इंसॉल्वेंसी और  बैंकरप्सी  कोड  के  नए  कानून  की  वजह  से  अब  तक  बैंकों  और  देनदारों  के  3  लाख  करोड़

 रुपए  का  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  निपटारा  हुआ  है।  डिफॉल्ट  करने  की  नीयत  से,  बड़े-बड़े  कर्ज  लेकर  उन्हें  हड़प  जाने

 की  प्रवृत्ति पर  अंकुश  लगा  है।



 सरदार  पटेल  ने  देश  के  भौगोलिक  और  राजनैतिक  एकीकरण  का  चुनौतीपूर्ण  लक्ष्य  अपनी  असाधारण

 क्षमताओं  के  बल  पर  प्राप्त  किया  था  |  लेकिन  पूरे  देश  के  व्यापक  आर्थिक  एकीकरण  का  काम  अधूरा  रह  गया  था  |

 हमारे  व्यापारी  और  उद्यमी  हमेशा  परेशान  रहते  थे  कि  वे  अपना  सामान  कहां  से  खरीदें  और  कहां  बेचें,  किस  तरह  से

 अलग-अलग  राज्यों  की  अलग-अलग  कर-प्रणालियों  का  पालन  करें।  अब  GST  जैसा  व्यापक  कर  सुधार  लागू  होने

 से  One  Nation-  One  Tax-  One  Market  की  अवधारणा साकार  हुई  है।  GST  से  देश  में  एक  ईमानदार और

 पारदर्शी  व्यापारिक  व्यवस्था  का  निर्माण  हो  रहा  है  जिसका  काफी  बड़ा  लाभ  देश  के  युवाओं  को  मिल  रहा  है।  इस

 व्यवस्था  से  व्यापारियों  के  लिए  पूरे  देश  में  कहीं  पर  भी  व्यापार  करना  आसान  हुआ  है  और  उनकी  कठिनाइयां  कम

 हुई  हैं।  मैं  देशवासियों  को  इस  बात  के  लिए  बधाई  देता  हूं  कि  शुरुआती  दिक्कतों  के  बावजूद,  देश  के  बेहतर  भविष्य

 के  लिए  उन्होंने  बहुत  कम  समय  में  एक  नई  प्रणाली  को  अपनाया।  मेरी  सरकार  ने  व्यापार  जगत  से  मिल  रहे  सुझावों

 को  ध्यान  में  रखकर  GST  में  सुधार  की  प्रक्रिया  को  निरंतर  जारी  रखा  है।

 मेरी  सरकार  की  प्राथमिकता  रही  है  कि  हमारे  युवा  सम्मान  के  साथ  अपना  रोजगार  शुरू  करें  और  दूसरों  को

 भी  रोजगार  दें।  स्वरोजगार  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  मेरी  सरकार  ने  व्यापक  सुधार  किए  हैं  जिनकी  विश्व  स्तर

 पर  सराहना हो  रही  है।  इन  सब  सुधारों  के  परिणामस्वरूप  Ease  of  Doing  Business  की  रैंकिंग में  भारत  जहां

 2014 में  142वें स्थान पर था, स्थान  पर  था,  वहीं  अब  65  रैंक  ऊपर  आकर  77वें  स्थान  पर  पहुंच  गया  है।  यह  एक  असाधारण

 उपलब्धि है।

 माननीय  सदस्यगण,पिछले  साढ़े  चार  वर्ष  में  देश  की  अर्थव्यवस्था  औसतन  7.3  प्रतिशत  की  रफ्तार  से  बढ़ी

 है।  भारत  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  में  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  रहा  है।  वर्ष  2014  में  विश्व  के  जीडीपी  में  भारत  का

 योगदान  2.6  प्रतिशत  था।  नवीनतम  रिपोर्ट  के  अनुसार  अब  यह  बढ़कर  3.3  प्रतिशत हो  गया  है।  आज  भारत विश्व

 की  छठवीं  सबसे  बड़ी  अर्थव्यवस्था बन  चुका  है  अब  हमारे  देश  के  सामने  चौथी  औद्योगिक  क्रांति  में  निर्णायक

 भूमिका  निभाने  का  अवसर  आया  है।  मेरी  सरकार  का  यह  प्रयास  है  कि  देश  के  लोग  इस  अवसर  का  पूरा  लाभ  उठाएं

 |

 औद्योगिक  विकास  और  रोजगार  पैदा  करने  के  क्षेत्र  में  आज...  Make  in  India  की  पहल  के  प्रभावी

 परिणाम  सामने  आ  रहे  हैं।  अब  भारत मोबाइल  फोन  बनाने  वाला  दुनिया  का  दूसरा  सबसे  बड़ा  देश  बन  गया  है।  हाल

 ही  में  लोकोमोटिव  डीजल  इंजनों  को  10  हजार  हॉर्स  पावर  के  इलेक्ट्रिक  इंजन  में  परिवर्तित  करने  का  कीर्तिमान  भी

 भारत  ने  स्थापित किया  है  |  Make  in  India  के  तहत  ही  आंध्र  प्रदेश  में,  एशिया के  सबसे  बड़े  MedTech  Zone

 की  स्थापना की  जा  रही  है।  रक्षा  उपकरणों  के  उद्यम  स्थापित  करके  देश  को  सुरक्षित  बनाने  तथा  युवाओं  को  नए

 अवसर  देने  के  लिए  तमिलनाडु  और  उत्तर  प्रदेश  में  डिफेंस  कॉरिडोर  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है।  बहुत  जल्द  ही



 देशवासियों  को  अब  तक  की  सबसे  तेज  गति  की  ट्रेन  “वंदे  भारत  एक्सप्रेसਂ  की  अत्याधुनिक  सुविधाएं  भी  उपलब्ध

 कराई  जाएंगी।

 आज  मैं  अपने  देश  के  वैज्ञानिकों  और  इंजीनियरों  को  भी  बधाई  देना  चाहता  हूं जो  आधुनिक  टेक्नोलॉजी  के

 इस  दौर  में  भारत  की  प्रतिष्ठा  पूरे  विध्  में  निरंतर  बढ़ा  रहे  हैं।  विशेषकर  इसरो  के  वैज्ञानिक  और  इंजीनियर,  सैटेलाइट

 प्रक्षेपण  में  लगातार  नए  रिकॉर्ड  बनाकर  दुनिया  में  अपनी  श्रेष्ठता  साबित  कर  रहे  हैं।  मैं  अपने  वैज्ञानिकों और

 इंजीनियरों  को  राष्ट्र  की  ओर  से  'मिशन  गगनयानਂ  के  लिए  शुभकामनाएं  देता  हूं]

 माननीय  सदस्यगण,मेरी  सरकार  द्वारा  तेजी  से  काम  पूरा  करने  और  जवाबदेही  पर  जोर  देने  से  लोगों  में

 सरकार  पर  विश्वास  बढ़ा  है  तथा  विकास  को  नई  गति  मिली  है।  आज  मेरी  सरकार  परियोजनाओं को  समय  पर  पूरा

 करने  के  लिए  पहचानी  जाती  है।

 असम  में,दशकों से  लंबित,  भारत  का  सबसे  बड़ा  बोगीबील  रेल-रोड  ब्रिज  हो,  दिल्‍ली के  पास  “वेस्टर्न

 पेरीफेरल  एक्सप्रेसवेਂ  हो  या  फिर  केरल  का  कोल्लम  बाईपास,  ऐसी  अनेक  परियोजनाओं  में  देरी  के  कारण  देश  के

 आम  नागरिकों  के  साथ  अन्याय  हो  रहा  था।  इन्हें  तत्परता  के  साथ  पूरा  करके  मेरी  सरकार  ने  देश  के  साधनों,

 सामर्थ्य  तथा  जनमानस  की  आकांक्षाओं  के  साथ  न्याय  किया  है।

 माननीय  सदस्यगण वीं  सदी  के  अनुरूप  इंफ्रास्ट्रक्चर  विकसित  करना,  हर  देशवासी  की,विशेषकर  मध्यम

 वर्ग  और  युवाओं  की  आकांक्षा  से  जुड़ा  हुआ  है  |  इस  आकांक्षा  के  अनुरूप  मेरी  सरकार,  नई  परियोजनाओं  को  तेजी

 से  पूरा  कर  रही  है  |

 प्रयागराज में  रिकॉर्ड  11  महीने  में  बना  एयरपोर्ट  टर्मिनल  इसका  उदाहरण  है।  पिछले  वर्ष  देश  का  पहला

 कंटेनर  वेसल  कोलकाता  से  चलकर,राष्ट्रीय  जलमार्ग  के  जरिए  वाराणसी  तक  पहुंचा  है।  'ईस्टर्न  पेरिफिरल  एक्सप्रेस

 वेਂ  को  भी  नवंबर  2015  में  शुरू  करके,  पिछले  साल  देश  को  समर्पित  किया  जा  चुका  है।

 मेरी  सरकार  मानती  है  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश,  बिहार,  पश्चिम  बंगाल,  ओडिशा  और  पूर्वोत्तर  के  राज्यों  यानि

 संपूर्ण  पूर्वी  भारत  में  देश  का  नया  ग्रोथ  इंजनਂ  बनने  की  क्षमता है।  इसलिए  पूर्वी  भारत  में  रेलवे,  हाईवे,  वॉटरवे,  एयरवे

 से  जुड़े  इंफ्रास्ट्रक्चर  को  मजबूत  करने  के  लिए  मेरी  सरकार  निरंतर  बल  दे  रही  है।

 पूर्वी  भारत  में  19  एयरपोर्ट्स  विकसित  किए  जा  रहे  हैं।  इसमें  से  5  एयरपोर्ट  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  बनाए  जा  रहे

 हैं।  सिक्किम  में  पक्षियों  एयरपोर्ट  और  ओडिशा  के  झारसुगुड़ा  में  वीर  सुरेंद्र  साय  एयरपोर्ट  का  निर्माण  भी  पूरा  किया

 जा  चुका है।



 उत्तर  प्रदेश  के  गोरखपुर,  बिहार  के  बरौनी  और  झारखंड  के  सिंदरी  में  बरसों  से  बंद  पड़े  फर्टिलाइजर  प्लांट्स

 के  पुनर्निर्माण  का  कार्य  बहुत  तेजी  से  चल  रहा  है।  लगभग  13  हजार  करोड़  रुपए  की  लागत  से  प्रारंभ  की  गई  “ऊर्जा

 गंगा  परियोजनाਂ  पूर्वी  भारत  के  अनेक  शहरों  में  गैस  पाइपलाइन  पर  आधारित  उद्योगों  का  विस्तार  करेगी।

 सरकार,  पूर्वी  भारत  में  नए  एम्स  के  साथ-साथ  नए  इंडियन  एग्रीकल्चर  रिसर्च  इंस्टिट्यूट  की  स्थापना  भी

 कर  रही  है।  सरकार  द्वारा  महात्मा  गांधी  की  कर्मभूमि  पूर्वी  चंपारण  मोतीहारी  में  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की

 स्थापना भी  की  गई  है।

 इसी  तरह  असम  के  लिए  महत्वपूर्ण  गैस  क्रेकर  प्रोजेक्टਂ  और  ओडिशा  में  पारादीप  तेल  रिफाइनरी  के  कार्य

 में  भी  तेजी  लाई  गई  है।  असम  और  अरुणाचल  प्रदेश  को  जोड़ने  वाला  ढोला-सदिया  पुल  जिसे  भूपेन  हजारिका  सेतु

 नाम  दिया  गया  है,  अब  देश  को  समर्पित  किया  जा  चुका  है।  सरकार  ने  जिन  18  हजार  गांवों  में  बिजली  पहुंचाई  है

 उनमें  से  लगभग  13  हजार  गांव  पूर्वी  भारत  के  ही  हैं।  इनमें  से  भी  5  हजार  गांव  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  दूर-दराज  वाले

 इलाकों में  स्थित  हैं।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  जीवन  को  आसान  बनाने  के  लिए  मेरी  सरकार  'परिवहन  और  पर्यटन  से  परिवर्तन  के  लक्ष्य

 पर  काम  कर  रही  है।  पूर्वोत्तर  की  लगभग  सभी  रेल  लाइनों  को  ब्रॉडगेज  में  बदला  जा  चुका  है।  अब  सभी  8  राज्यों की

 राजधानियों  को  रेल  से  जोड़ने  का  प्रयास  चल  रहा  है।  इसके  लिए  लगभग  50  हज़ार  करोड़  रुपए  की  लागत  से  15

 नई  रेल  लाइनों  पर  काम  चल  रहा  है  ।

 माननीय  सदस्यगण,देश  की  सबसे  तेज  ट्रेन  हो  या  देश  का  सबसे  ऊंचा  पुलबैक  का  सबसे  लंबा  सी-लिंक  हो

 या  देश  की  सबसे  लंबी  सुरंग दोगुनी  गति  से  हाईवे  का  निर्माण  हो  या  रेल  लाइनों  के  गेज  में  बदलाव;  रेलवे  स्टेशनों  को

 आधुनिक  स्वरूप  देना  हो  या  देश  के  अनेक  शहरों  में  नई  मेट्रो  परियोजनाएं देश  के  छोटे-छोटे  शहरों  को  हवाई  यात्रा

 से  जोड़ना  हो  या  नए  जलमार्ग  का  निर्माण  हो,इन  सभी  क्षेत्रों  में  मेरी  सरकार  आधुनिक  इंफ्रास्ट्रक्चर  का  तेजी  से

 विकास कर  रही  है।  पर्यावरण  को  ध्यान  में  रखते  हुए,  मेरी  सरकार  इलेक्ट्रिक  मोबिलिटी  की  तरफ  भी  आगे  बढ़  रही

 है।

 हमारे  शहरों  को  आधुनिक  टेक्नोलॉजी  पर  आधारित  व्यवस्थाएं  मिलें,  हमारे  शहर  अर्थव्यवस्था  के  ग्रोथ

 इंजन  बनें,  इसके  लिए  स्मार्ट  सिटी  मिशन  के  तहत  100  शहरों  में  आधुनिक  सुविधाएं  विकसित  की  जा  रही  हैं।

 नागरिक  उड्डयन  के  क्षेत्र  में  भी  देश  को  तेज  रफ्तार  से  आगे  बढ़ाया  जा  रहा  है।  पिछले  4  वर्ष  से  लगातार

 इस  सेक्टर  की  विकास  दर  दो  अंकों  में  रही  है।  वर्ष  2017-18  में  देश  के  12  करोड़  30  लाख  से  ज्यादा  लोगों  ने



 हवाई  यात्रा  की  है।  इस  संख्या  में  निरंतर  वृद्धि  हो  रही  है।  यह  बदलाव,  बढ़ते  हुए  भारत  की  एक  झलक  पेश  करता

 है।'उड़ान  योजनाਂ  के  अंतर्गत  लोगों  को  12  लाख  सीटें  कम  कीमत  पर  उपलब्ध  हुई  हैं इसके  कारण  आज  साधारण

 परिवार  के  व्यक्ति  को  भी  हवाई  जहाज  में  उड़ने  का  अवसर  मिल  रहा  है।

 साथ  ही,  सरकार  द्वारा  बीते  साढ़े  चार  वर्षों  में  देश  में  तीन  सौ  से  ज्यादा  नए  पासपोर्ट  केन्द्रों  की  भी  स्थापना

 की  गई  है।  वर्ष  2014  से  पहले  देश  में  77  पासपोर्ट सेवा  केन्द्र  थे।  अब  उनकी  संख्या  बढ़कर  400  से  ज्यादा हो  गई

 है।  अब  लोगों  को  पासपोर्ट  बनवाने  के  लिए  बार-बार  बड़े  शहरों  के  चक्कर  नहीं  लगाने  पड़ते।

 माननीय  सदस्यगण,देश  में  चौतरफा  विकास  के  लिए  हो  रहे  इन  कार्यों  में  हमारे  श्रमिक  भाई-बहन,  हमारे  लघु

 और  मध्यम  उद्यमी,  हमारे  इंजीनियर,  हमारे  ऑडिटर,  डॉक्टर,  शिक्षक,  वैज्ञानिक  और  हर  पेशे  तथा  व्यवसाय  से

 जुड़े  लोगों  की  महत्त्वपूर्ण  भूमिका  है।  ये  सभी  जिम्मेदार  नागरिक  संत  रविदास  के  इस  कथन  को  चरितार्थ  करते  हैं  कि

 परिश्रम  ही  सबसे  बड़ी  पूजा  है:

 श्रम  कउ  ईसर  जानि  कै,  जऊ  पूजहि  दिन  रैन।

 ‘रैदास  तेरहवीं  संसार  मह,  सदा  मिलहि  सुख  चैन।।

 यानि  श्रम  को  ही  ईधर  जानकर  जो  लोग  दिन-रात  श्रम  की  पूजा  करते  हैं  उन्हें  संसार  के  सभी  सुख-चैन  प्राप्त  होते  हैं।

 सरकार  के  साथ  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  जुड़े  हमारे  सभी  परिश्रमी  प्रोफेशनल्स,राष्ट्र  निर्माण  के  सजग

 प्रहरी हैं।  इनकी  आशाओ-आकांक्षाओं  में  जब  सरकारी  कर्मचारियों  की  इच्छाशक्ति  भी  जुड़  जाती  है,  तो  वही

 अभूतपूर्व  परिणाम  देखने  को  मिलते  हैं,  जो  आज  देश  देख  रहा  है।  मेरी  सरकार  हर  कर्मचारी  के  सुख-दुःख  में  उसके

 साथ  खड़ी  है।  सातवें  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करके  मेरी  सरकार  ने  उनके  जीवन  स्तर  को  बेहतर

 बनाने  की  कोशिश  की  है।

 मेरी  सरकार  ने  कंपटीटिव  को-ऑपरेटिव  फेडरेलिज्म  की  व्यवस्था  को  निरंतर  सशक्त  करने  का  कार्य  भी

 किया है।  सरकार  की  ये  सोच  रही  है  कि  राज्य  सरकारें,  अपने  राज्य  में  विकास  के  कार्य,  और  प्रभावी  तरीके  से  करें।

 इसी  सोच  पर  चलते  हुए  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुरूप  मेरी  सरकार  ने  राज्यों  को  विकास  के  लिए  पहले  की

 तुलना  में  10  प्रतिशत  अधिक  राशि  देने  का  निर्णय  किया।

 माननीय  सदस्यगण इस  समय  प्रयागराज  में  आयोजित  कुंभ  पूरी  दुनिया  में  चर्चित  हो  रहा  है।  इस  विशाल

 आयोजन  में  इस  बार  तेज  गति  के  साथ  विश्वस्तरीय  इंफ्रास्ट्रक्चर  और  अन्य  सुविधाओं  का  स्थाई  विकास  किया  गया



 है।  गंगा-यमुना-सरस्वती  का  संगम  क्षेत्र  इस  समय  स्वच्छता  और  आधुनिक  प्रबंधन  का  प्रभावशाली  उदाहरण  प्रस्तुत

 कर  रहा  है।

 गंगा,  हमारे  लिए  केवल  एक  नदी  ही  नहीं  है,  गंगा  हमारी  मां  जैसी  है,  हमारी  संस्कृति  और  आस्था  का  जीवंत

 रूप है।  गंगा  को  स्वच्छ  रखना  हमारा  पुनीत  कर्तव्य  है।  इसके  लिए  मेरी  सरकार  द्वारा  शुरू  किए  गए'नमामि  गंगे  मिशनਂ

 के  तहत  अब  तक  25  हजार  500  करोड़  रुपए  की  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  है।  गंगा  में  गिरने वाले

 दर्जनों  बड़े  नालों  को  बंद  करके,औद्योगिक कचरों  को  रोककर,  शहरों  के  किनारे  अनेक  सीवर  ट्रीटमेंट  प्लांट  लगाकर

 मेरी  सरकार,  गंगा  को  स्वच्छ  बनाने  के  अभियान  में  तत्परता  के  साथ  जुटी  हुई  है।

 माननीय  सदस्यगण राष्ट्र  नायकों  के  योगदान  को  सम्मान  देना,  हर  देशवासी  का  और  सरकार  का  कर्तव्य  है।

 आधुनिक  भारत  के  निर्माताओं  को  सम्मानित  करने  की  परंपरा  को  आगे  बढ़ाते  हुए  मेरी  सरकार  ने  गांधी  जी  की

 पुण्यतिथि  पर  दांडी  में  निर्मित  "राष्ट्रीय  नमक  सत्याग्रह  स्मारकਂ  देश  को  समर्पित किया  है।  इसी  महीने  दिल्‍ली  में

 क्रांति  मंदिर  का  भी  लोकार्पण  किया  गया  है  जो  नेताजी  सुभाष  चंद्र  बोस  को  समर्पित  है।  सरकार  ने  उनके  सम्मान  में

 नेताजी  सुभाष  चंद्र  बोस  आपदा  प्रबंधन  पुरस्कार  भी  देना  शुरू  किया  है।  सरकार  ने  बाबासाहब  आंबेडकर  से  जुड़े

 पांच  पवित्र  स्थानों  को  पंच  तीर्थ  के  तौर  पर  विकसित  करने  का  कार्य  भी  संपन्न  किया  है।  देश  ने  लौहपुरुष  सरदार

 पटेल  की  विधि  में  सबसे  ऊंची  प्रतिमा  “स्टैच्यू  ऑफ  यूनिटीਂ  बनाकर  उन्हें  नमन  किया  है।  मेरी  सरकार देश  के

 आदिवासी  स्वाधीनता  सेनानियों  की  स्मृति  में,  अलग-अलग  राज्यों  में  म्यूजियम  का  निर्माण  करवा  रही  है।

 मेरी  सरकार  ने  वर्ष  2015  में  महामना  मदन  मोहन  मालवीय  और  अटल  बिहारी  वाजपेयी  को  भारत  रत्न  से

 अलंकृत  किया।  इस  वर्ष  नानाजी  देशमुख,  भूपेन  हजारिका  और  प्रणब  मुखर्जी  को  भारत  रत्न  से  अलंकृत  करने  का

 निर्णय लिया  गया  है।

 जिन  कर्मठ  व्यक्तियों  ने  बिना  किसी  अपेक्षा  के,निस्वार्थ  भाव  से  जन-कल्याण  के  कार्य  किए  हैं,  उन्हें  बिना

 किसी  भेद-भाव  के  उनकी  योग्यता  के  आधार  पर  राष्ट्रीय  पुरस्कारों  से  सम्मानित  करके  मेरी  सरकार  ने  त्याग  और

 सेवा  के  आदर्शों  के  प्रति  देश  की  प्रतिबद्धता  जतायी  है।

 हमारी  परंपरा  में  संतों  और  गुरुओं  का  दर्जा  सबसे  ऊपर  है।  इसी  महीने  सरकार  ने  गुरु  गोविंद  सिंह  जी  के

 प्रकाश  पर्व  पर  एक  विशेष  सिक्का  जारी  किया  है।  यह  भी  हम  सभी  के  लिए  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  मेरी  सरकार  ने

 करतारपुर  कॉरीडोर  बनाने  का  ऐतिहासिक  निर्णय  लिया  है।



 माननीय  सदस्यगण,  विश्व  पटल  पर,  जहां  एक  ओर  भारत,हर  देश  के  साथ  मधुर  संबंध  का  हिमायती  है,  वहीं

 प्रतिपल  हमें  हर  चुनौती  से  निपटने  के  लिए  स्वयं  को  सशक्त  भी  करते  रहना  है।  बदलते  हुए  भारत  ने  सीमा  पार

 आतंकियों  के  ठिकानों  पर  सर्जिकल  स्ट्राइक  करके  अपनी  नईी  नीति  और  नई  रीतिਂ  का  परिचय  दिया  है।  पिछले  वर्ष

 भारत  उन  चुनिंदा  देशों  की  पंक्ति  में  शामिल  हुआ  है  जिनके  पास  परमाणु  त्रिकोण  की  क्षमता  है।

 हमारी  सेनाएं  और  उनका  मनोबल,21वीं  सदी  के  भारत  के  सामर्थ्य  का  प्रतीक  है।  मेरी  सरकार  ने  चार  दशकों

 से  लंबित  वन  रैंक  वन  पेंशन  की  मांग  को  न  सिर्फ  पूरा  किया  बल्कि  20  लाख  पूर्व-सैनिकों को  10,700  करोड़  रुपए

 से  ज्यादा  के  एरियर  का  भुगतान  भी  किया  है।

 मेरी  सरकार  का  मानना  है  कि  अपनी  रक्षा  जरूरतों  को  एक  पल  के  लिए  भी  नज़रअंदाज़  करना,देश  के

 वर्तमान  और  भविष्य,  दोनों  के  ही  हित  में  नहीं  है।  बीते  वर्ष  रक्षा  क्षेत्र  में  हुए  नए  समझौतों,नए  सैन्य  उपकरणों  की

 खरीद और  Make  In  India  के  तहत  देश  में  ही  उनके  निर्माण  ने  सेना  का  मनोबल  बढ़ाया  है  और  सैन्य-

 आत्मनिर्भरता की  ओर  देश  का  मार्ग  प्रशस्त  किया  है।  दशकों  के  अंतराल  के  बाद  भारतीय  वायुसेना,आने  वाले

 महीनों  में,  नई  पीढ़ी  के  अति  आधुनिक  लड़ाकू  विमान-राफेल  को  शामिल  करके,अपनी  शक्ति  को  और  सुदृढ़  करने

 जा  रही है।

 आज  इस  अवसर  पर  मैं  देश  की  आंतरिक  सुरक्षा  को  मजबूत  करने  में  हमेशा  मुस्तैद  रहने  वाले  सुरक्षाबलों

 को  भी  बधाई  देना  चाहता  हूं।  आतंक  और  हिंसा  में  कमी  लाने  में  उनके  संगठित  प्रयासों  की  बहुत  बड़ी  भूमिका  रही  है।

 बीते  वर्षों  में  माओवाद  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  जितने  युवक  विकास  की  मुख्यधारा  से  जुड़ने  के  लिए  आए  हैं,  वह  एक

 रिकॉर्ड  है।  पिछले  वर्ष  पुलिस  मेमोरियल  का  लोकार्पण  करके  देश  के  प्रति  उनके  बलिदान  को  सम्मानित  किया  गया  है

 और  उनकी  स्मृति  को  भावी  पीढ़ियों  के  लिए  संजोया  गया  है।

 माननीय  सदस्यगण,मेरी  सरकार  जम्मू लद्दाख  और  कश्मीर  के  संतुलित  विकास  के  लिए  प्रतिबद्ध  है।  मेरी

 सरकार  के  प्रयासों  का  ही  परिणाम  है  कि  राज्य  में  विकास  का  वातावरण  बनना  शुरू  हुआ  है  |  हाल  ही  में  राज्य  के

 शहरी  स्थानीय  निकायों  में  13  वर्ष  बाद  और  पंचायतों  में  7  वर्ष  के  अंतराल  के  बाद  शांतिपूर्वक  चुनाव  हुए  जिनमें

 लोगों  ने  बहुत  उत्साह  दिखाया  और  70  प्रतिशत  से  अधिक  मतदान  हुआ।  जम्मू-कश्मीर  के  विकास  के  लिए  प्रतिबद्ध

 मेरी  सरकार  द्वारा  80  हजार  करोड़  रुपए  के  पैकेज  का  ऐलान  किया  गया  था  |  इस  पैकेज  में  से,  इंफ्रास्ट्रक्चर,

 स्वास्थ्य  और  शिक्षा  से  जुड़ी  अलग-अलग  परियोजनाओं  के  लिए  अब  तक  66  हजार  करोड़  रुपए  से  ज्यादा  की

 स्वीकृति दी  जा  चुकी  है  |



 यह  मेरी  सरकार  की  राजनयिक  सफलता  है  कि  आज  भारत  की  आवाज  वैश्विक  मंचों  पर  सम्मान  के  साथ

 सुनी  जाती  है।  कुछ  दिन  पूर्व  वाराणसी  में  आयोजित  प्रवासी  भारतीय  दिवस  में  भारत  की  यह  अंतर्राष्ट्रीय  ध्वनि  और

 ज्यादा मुखर  हुई  है।  भारत  की  पहल  पर  संयुक्त  राष्ट्र  ने  21  जून  को  अंतरराष्ट्रीय  योग  दिवस  के  रूप  में  घोषित  किया

 और  आज  यह  दिवस  पूरे  विश्व  में  बहुत  उत्साह  के  साथ  मनाया  जाता  है।  पूरी  दुनिया  में  योग  की  लोकप्रियता  तेजी  से

 बढ़  रही  है।  आज  भारत  को  यह  गर्व  है  कि  हमने  विश्व  समुदाय  को  योग  जैसी  श्रेष्ठ  पद्धति  की  सौगात  दी  है|

 सरकार  ने  विदेश  में  रहने  वाले  भारतीयों  के  पासपोर्ट  की  ताकत  और  उसका  मान  ही  नहीं  बढ़ाया  है बल्कि

 उनके  सुख-दुःख  की  सहभागी  भी  बनी  है  |  पिछले  चार  वर्ष  में  संकट  में  फंसे  2  लाख  26  हजार  से  ज्यादा  भारतीयों

 को  स्वदेश  वापस  लाया  गया  है।

 पर्यावरण  के  संरक्षण  में  भारत  की  पहल  को  संयुक्त  राष्ट्र  द्वारा  मिले  सम्मान  ने  प्रत्येक  भारतीय  का  गौरव

 बढ़ाया  है।  हम  सभी  के  लिए  यह  गर्व  की  बात  है  कि  भारत  आज,विश्व-व्यापी  सौर  ऊर्जा  क्रांति  का  नेतृत्व  कर  रहा  है।

 पिछले  वर्ष  इंटरनेशनल  सोलर  एलायंस  की  पहली  महासभा  की  बैठक  सफलता  पूर्वक  दिल्‍ली  में  आयोजित  की  गई  |

 वर्ष  2022  में  भारत,  जी-20  शिखर  सम्मेलन  की  मेजबानी  करेगा  |  देश  की  स्वाधीनता की  75वी  वर्षगांठ  के

 उत्सव  के  साथ  आयोजित  किया  जाने  वाला  यह  सम्मेलन,भारत  के  वैश्विक  प्रभाव  को  और  बढ़ाएगा  |

 माननीय  सदस्यगण,  इस  वर्ष  हमारा  देश,  21वीं  सदी  के  सशक्त स्वावलंबी  और  समृद्ध  नए  भारत  के  लिए  एक

 निर्णायक दिशा  तय  करेगा  |  इस  वर्ष  आम  चुनावों  के  रूप  में  लोकतंत्र  का  सबसे  बड़ा  उत्सव  मनाया  जाएगा।  इस  सदी

 में  पहली  बार  लोकसभा  के  लिए  मतदान  करने  वाले  युवाओं  कौमें  इस  सदन  के  माध्यम  से  अपनी  शुभकामनाएं  देता

 हूं।  भारत  का  नागरिक  होने  के  नाते,  अब  वे  अपने  मताधिकार  का  इस्तेमाल  करेंगे  और  देश  की  नीति  एवं  निर्णयों  की

 दिशा तय  करेंगे  |

 मेरी  सरकार  के  प्रयासों  से  पूरे  देश  में,  बेहतरी  के  लिए  बदलाव  हो  रहे  हैं  और  बदलाव  की  यह  प्रक्रिया  जारी

 रहेगी।  देश के  130  करोड़  लोगों  के  आशीर्वाद  और  उनके  सहयोग  से  मेरी  सरकार  नया  भारत  बनाने  की  ओर  चल

 पड़ी है:

 एक  ऐसा  नया  भारत,  जहां  हर  व्यक्ति  को  मूलभूत  सुविधाएं  उपलब्ध हों  |

 एक  ऐसा  नया  भारत,  जहां  हर  एक  व्यक्ति  स्वस्थ  हो,  सुरक्षित हो  और  शिक्षित  हो।



 बढ़ने  के  समान  अवसर  हों  |

 एक  ऐसा  नया  भारत,  जहां  हर  बच्चा  बिना  किसी  अभाव  के  जीवन  में  आगे  बढ़े  और  हर  बेटी  सुरक्षित

 महसूस करे  |

 एक  ऐसा  नया  भारत,  जहां  प्रत्येक  व्यक्ति  को  न्याय  मिले  और  उसकी  गरिमा  सुनिश्चित  हो।

 एक  ऐसा  नया  भारत,  जिसे  पूरे  विश्व  में  सम्मान  से  देखा  जाए।

 माननीय  सदस्यगण,  आइए!  हम  सभी  एक  साथ  मिलकर,  नए  भारत  के  निर्माण  का  मार्ग  प्रशस्त  करें  और

 21वीं  सदी  में  भारत  की  प्रतिष्ठा  को  नए  शिखर  पर  पहुंचाएं  ।

 जय  हिंद |

 Honourable  Members,  it  gives  me  immense  pleasure  to  address  the  Joint  Sitting  of

 the  Two  Houses  of  Parliament.  In  the  annals  of  our  democracy,  2019  is  an  important

 milestone.  We  the  people  of  India,  are  celebrating  the  150thbirth  anniversary  of  Mahatma

 Gandhi,  the  Father  of  the  Nation  this  year.  13thApril  this  year  will  also  mark  100  years  of  the

 tragic  massacre

 at  Jallianwala  Bagh.  On  behalf  of  the  entire  nation,  |  bow  to  pay  tribute  to  all  those  martyrs

 who  sacrificed  their  lives  for  a  bright  future  for  us.

 This  year,  our  country  will  also  celebrate  the  70th  anniversary  of  the  Constitution

 Day.  It  is  in  this  historic  Central  Hall,  that  the  illustrious  architects  of  our  Constitution  had

 sculpted  the  Constitution  of  India.  This  year,  we  are  also  celebrating  the  550th  birth



 anniversary  of  Guru  Nanak  Devji,  who  taught  us  to  lead  our  lives  with  the  spirit  of  service

 and  goodwill.

 |  am  glad  that  our  country  is  following  the  dreams  of  Gandhiji  to  build  an  inclusive

 society  based  on  ethics  and  principles.  Our  nation  is  moving  ahead  guided  by  the  ideals  of

 social  and  economic  justice  as  enshrined  in  the  Constitution  by  Baba  Saheb  Dr.  Bhimrao

 Ambedkar.  The  efforts  of  my  Government  clearly  reflect  a  belief  in  an  egalitarian  society  as

 espoused  by  Dr.  Ram  Manohar  Lohia,  the  torch  bearer  of  public  conscience  against  the

 politics  of  exploitation.

 Honourable  Members,  prior  to  the  2014  General  Election,  the  country  was  passing

 through  a  phase  of  uncertainty.  After  the  elections,  my  Government  assumed  charge  and

 vowed  to  build  a  new  India.  A  new  India  with  no  place  for  imperfect,  corrupt  and  inertia

 ridden  systems.  From  day  one,  the  mission  of  my  Government  based  on  transparency  was

 to  improve  the  lives  of  our  citizens,  to  eradicate  their  difficulties  owing  to  poor  governance,

 and  to  make  sure  that  the  benefit  of  public  services  reach  the  lowest  strata  of  the  society.

 The  targets  of  my  Government  were  determined  by  countless  and  helpless  faces

 such  as  that  poor  mother  who  cooked  in  a  smoke  filled  kitchen;  that  helpless  sister  who

 was  compelled  to  postpone  her  own  treatment  due  to  financial  worries  despite  serious

 illness;  that  daughter  who  had  to  wait  the  whole  day  until  the  cover  of  darkness  for  going  to

 the  toilet;  that  child  who  was  compelled  to  wait  for  day  light  to  study  because  there  was  no

 electricity;  that  farmer  who  was  caught  in  the  anxiety  of  repaying  his  loan  while  watching  his

 crops  damaged  by  hail  storm;  that  youth  who  was  unable  to  earn  his  livelihood  because  no

 bank  would  lend  to  him.  These  very  thoughts  have  shaped  the  schemes  of  my  Government.

 These  ideals  of  Deen  Dayal  Upadhyaya’s  Antyodaya  have  been  the  touchstone  of  my

 Government’s  work.

 In  the  last  four  and  a  half  years,  My  Government  has  infused  new  hope  and

 confidence  among  the  people  of  the  country,  enhanced  the  country’s  image  and  has

 effectively  brought  in  social  and  economic  change.  As  a  result,  my  Government  has  been

 able  to  win  immeasurable  affection  and  trust  of  the  people.  The  main  goal  of  my

 Government  is  to  improve  the  life  of  every  Indian.



 Honourable  Members,  for  an  inclusive  and  modern  development  of  our  country,  it

 needs  to  be  ensured  that  not  a  single  family  is  deprived  of  fundamental  needs.  My

 Government  which  is  sensitive  to  the  needs  of  the  common  people  and  understands  their

 pain,  has  prioritised  provision  of  basic  amenities,  addressed  health  concerns  of  the  people

 and  implemented  the  Government  schemes  at  an  unprecedented  pace  after  restructuring

 them.

 Espousing  universal  compassion  towards  all,  Lord  Basavanna  said:

 que  धर्मद  मूल  शय्या

 (Dayave  dharmad  mool  vayyaa)

 That  is  "Kindness  is  the  basis  of  all  faiths”.  Every  human  being  must  possess  affection  and

 kindness  in  his  heart  for  all  living  beings.

 Lack  of  toilets  had  forced  crores  of  Indians,  especially  our  daughters  and  daughters-

 in-law  to  lead  an  undignified  and  unhealthy  life.  Under  the  Swachh  Bharat  Abhiyan,  more

 than  9  crore  toilets  have  been  constructed.  It  is  the  outcome  of  this  mass  movement  that

 coverage  of  rural  sanitation  that  was  less  than  40  percent  in  2014,  has  increased  to  98

 percent.  According  to  an  assessment,  because  of  the  toilets  built,  numerous  poor  persons

 have  been  spared  of  various  kind  of  diseases  and  more  than  3  lakh  lives  have  been  saved.

 In  the  year  of  the  150th  birth  anniversary  of  Mahatma  Gandhi,  we  must  remember  that  we

 have  resolved  in  his  memory  to  achieve  Swachh  Bharat  by  2nd  October.

 Honourable  Members,  many  of  our  mothers,  sisters  and  daughters  used  to  suffer

 from  various  illnesses  because  of  smoke  filled  kitchens,  which  also  affected  health  of  the

 entire  family;  and  much  of  their  effort  and  time  were  spent  in  collecting  firewood.  My

 Government  has  provided  more  than  6  crore  cooking  gas  connections  to  such  sisters  and

 daughters  under  the  Ujjwala  Yojana.  Even  after  decades  of  efforts,  there  were  only  12  crore

 gas  connections  in  the  country  in  2014.  In  a  short  period  of  last  four  and  a  half  years,  13

 crore  families  have  been  provided  gas  connections.

 We  are  fully  aware  that  the  burden  of  expenditure  on  medical  treatment  further

 impoverishes  the  poor  families.  My  Government  which  empathizes  with  this  pain  has

 launched  the  "Ayushman  Bharat  Yojanaਂ  last  year.  Under  the  world’s  biggest  health  care



 scheme,  ‘Pradhan  Mantri  Jan  Aarogya  Abhiyan’,  50  crore  poor  are  eligible  for  availing

 treatment  up  to  Rs  5  lakh  per  year  per  family  in  case  of  a  serious  illness.  In  a  short  period  of

 four  months,  more  than  10  lakh  poor  have  already  availed  free  treatment  from  hospitals

 under  this  scheme.

 The  endeavour  of  my  Government  has  also  been  on  reducing  the  burden  of  out  of

 pocket  expenses  on  medical  care  for  the  poor  and  the  middle  class.  Under  ‘Pradhan  Mantri

 Bharatiya  Jan  Aushadhi  Pariyojana’,  4,900  Jan  Aushadhi  Centres  have  already  been

 opened  in  more  than  600  districts.  More  than  700  different  medicines  are  being  dispensed

 at  low  cost  in  these  Centres.  Similarly,  reduction  in  the  cost  of  cardiac  stents  has  resulted  in

 an  annual  saving  of  about  Rs.  4,600  crore  to  the  poor  and  middle  class.  Reduction  in  cost  of

 knee  replacement  has  led  to  an  annual  saving  of  about  Rs.  1,500  crore.  My  Government

 has  provided  the  facility  of  dialysis  free  of  cost  to  those  suffering  from  kidney  diseases.  This

 has  resulted  in  a  saving  of  more  than  Rs  2,000  per  session  for  these  people.

 In  addition,  for  a  premium  of  just  one  rupee  a  month  under  ‘Pradhan  Mantri  Suraksha

 Bima  Yojana’  and  90  paise  a  day  under  ‘Pradhan  Mantri  Jeevan  Jyoti  Bima  Yojana’,  as

 many  as  21  crore  poor  brothers  and  sisters  have  been  provided  with  insurance  coverage.

 An  assistance  of  Rs  2  lakh  in  the  event  of  an  untoward  incident  is  made  available  to  them

 under  both  the  schemes.  By  disbursing  more  than  Rs.  3,100  crore  under  these  schemes  till

 now,  my  Government  has  supported  the  people  in  their  times  of  difficulty.

 My  Government  is  also  striving  hard  to  alleviate  the  challenge  of  malnutrition  among

 poor  women  and  children.  My  Government  has  launched  the  National  Nutrition  Mission  for

 persons  suffering  from  malnutrition  and  to  eliminate  the  factors  responsible  for  malnutrition.

 ‘Mission  Indradhanush’  has  been  launched  by  the  Government  to  provide  immunization

 facilities  to  children  and  pregnant  women  living  in  remote  and  tribal  areas.  As  a  result,  the

 country  has  moved  rapidly  towards  the  target  of  "Universal  Immunization’.

 Be  it  cities  or  villages,  the  Government  is  working  at  a  fast  pace  to  strengthen  the

 healthcare  related  infrastructure.  New  medical  colleges  are  being  set  up  by  the

 Government,  district  hospitals  are  being  upgraded  and  Wellness  Centres  are  being

 established  in  all  major  Panchayats  of  the  country.  From  Madurai  in  Tamil  Nadu  to  Pulwama



 in  Jammu-Kashmir;  and  from  Rajkot  in  Gujarat  to  Kamrup  in  Assam,  new  ‘AIIMS’  are  being

 established.  Government  is  setting  up  new  Ayurveda  Science  Institutes  and  encouraging

 yoga  for  physical  and  mental  well  being.  To  address  the  shortage  of  doctors  in  rural  areas,

 31  thousand  new  seats  have  been  added  in  medical  education  in  the  last  four  years.

 Honourable  Members,  when  my  Government  set  a  target  that  by  2022  when  the

 nation  celebrates  75thanniversary  of  its  independence,  no  family  would  remain  homeless,

 many  wondered  how  this  would  be  possible.  While  completing  the  houses  under  the  earlier

 scheme,  the  Government  has  also  fast-tracked  the  construction  of  houses  across  cities  and

 villages  under  the  Pradhan  Mantri  Awas  Yojana,  in  an  unprecedented  manner.

 In  the  last  four-and-a-half  years,  1  crore  and  30  lakh  homes  have  been  constructed

 under  the  rural  housing  schemes  of  the  Government,  whereas  in  the  five  years  preceding

 2014,  only  25  lakh  houses  had  been  constructed.  This  five-fold  increase  in  the  speed  of

 construction  of  houses  and  handing  over  the  house  keys  to  the  poor  is  rapidly  transforming

 the  destiny  of  the  poor  and  the  rural  landscape.

 Similarly,  buying  or  building  a  house  in  the  cities  has  become  easier  for  the  common

 person.  The  dream  of  building  one’s  own  home  had  become  difficult  for  a  normal  family  to

 achieve  due  to  black  money  and  rising  costs.  By  enacting  RERA  law,  my  Government  has

 ensured  that  construction  of  houses  is  completed  and  they  are  handed  over  to  the  buyers

 as  scheduled  so  that  the  hard  earned  money  of  buyers  does  not  get  stuck.  After  enactment

 of  this  law,  about  35  thousand  ‘Real  Estate  Projects’  have  been  registered  where  lakhs  of

 houses  are  being  constructed  and  handed  over  to  families.

 Under  ‘Pradhan  Mantri  Awas  Yojana’,  the  Government  is  also  giving  interest  subsidy

 of  6  and  a  half  per  cent  to  the  persons  belonging  to  low  income  group.  According  to  an

 estimate,  an  individual  taking  a  home  loan  of  Rs  20  lakh  for  20  years,  would  get  a  benefit  of

 about  Rs  6  lakh.

 By  providing  electricity  connection  to  every  household,  my  Government  is

 illuminating  the  life  of  each  person.  In  2014,  there  were  more  than  18  thousand  villages



 which  had  no  electricity  connection.  Today  every  village  has  been  electrified.  Under

 ‘Pradhan  Mantri  Saubhagya  Yojana’,  2  crore  and  47  lakh  homes  have  been  provided

 electricity  connection.  Now  India  is  rapidly  moving  on  the  path  where  every  home  is

 electrified  and  no  poor  household  will  be  forced  to  live  in  darkness.

 My  Government  is  working  hard  towards  realization  of  the  dreams  and  aspirations  of

 all  the  sections.  By  decreasing  the  burden  of  income  tax  and  keeping  rate  of  inflation  under

 control,  Government  has  created  new  opportunities  for  expanding  the  savings  of  the  middle

 class.  The  effort  of  the  Government  is  to  increase  the  income  of  the  hard  working  middle

 class  and  provide  avenues  for  investment  to  further  augment  their  incomes.

 Honourable  Members  when  the  nation  was  fortunate  to  have  a  visionary  and

 compassionate  Prime  Minister  in  Atal  Bihari  Vajpayee,  who  also  understood  the  pain  of  the

 poor;  several  new  Departments  and  Ministries  were  created  and  new  programmes  were

 launched.  A  separate  Ministry  for  the  North  East,  a  Ministry  for  welfare  of  the  Tribals,  Sarva

 Shiksha  Abhiyan  and  connecting  the  nation  through  Golden  Quadrilateral  were  singular

 contributions  of  Atalji.  He  undertook  a  grand  initiative  to  eliminate  the  widespread  disparities

 prevailing  in  the  country.  The  programmes  and  Ministries  conceived  by  Atalji  played  a  vital

 role  in  eliminating  the  social  imbalances  during  the  initial  years  of  21st  Century.But

 unfortunately  these  initiatives  did  not  get  the  desired  momentum  and  continuity  in

 subsequent  years.

 We  are  all  aware  that  if  our  Divyang  brothers  and  sisters  are  provided  assistance  to

 ameliorate  their  physical  difficulties,  they  can  achieve  new  heights  on  their  own.  With  this  in

 mind,  the  Ministry  of  Social  Justice  and  Empowerment  established  by  Atalji  had  started  the

 tradition  of  organizing  camps  to  assist  the  Divyangjans.  But  the  situation  was  so  dismal  that

 up  to  2014  only  56  such  camps  could  be  organized.

 After  formation  of  my  Government  in  2014,  following  the  vision  of  Atalji,  efforts  were

 made  with  full  sensitivity  to  solve  the  problems  of  Divyangjans.  In  the  past  four-and-a-half

 years  my  Government  has  been  organising  140  camps  on  an  average  every  month  where

 Divyangjans  are  receiving  assistive  equipments.  During  this  period,  assistive  equipments



 worth  Rs  700  crore  have  been  distributed  to  about  12  lakh  Divyangjans  in  a  fully  transparent

 manner.

 We  are  all  familiar  with  the  ordeals  faced  by  Divyangjans  at  railway  stations  and  bus

 stands  while  commuting.  My  Government  under  the  ‘Sugamya  Bharat  Abhiyan’  has  made

 about  1,000  Government  buildings  and  more  than  650  railway  stations  fully  accessible  to

 Divyangjans.

 Children  using  sign  language  in  one  State  had  to  face  considerable  difficulty  due  to

 different  types  of  sign  languages  while  visiting  other  States.  In  many  instances  multiple  sign

 languages  were  being  used  within  a  State.  Taking  note  of  their  difficulty,  my  Government

 started  working  on  a  uniform  sign  language  for  Divyangjan  applicable  throughout  the

 country.  A  dictionary  for  the  Divyangjan  with  3,000  words  has  already  been  published  by  the

 Delhi-based  Indian  Sign  Language  Research  and  Training  Centre  and  the  work  on  another

 dictionary  with  3,000  new  words  is  in  progress.  In  addition,  the  Central  Government  has

 made  about  100  websites  compliant  to  the  needs  of  Divyangjan.  Through  the  enactment  of

 ‘The  Rights  of  Persons  with  Disabilities  Act,  2016’,  my  Government  has  provided  them  with

 equal  opportunity  in  education,  social  security  and  employment.

 Honourable  Members,  tragic  accidents  at  unmanned  railway  crossings  have  for

 years  been  a  subject  of  discussion  in  our  country.  This  subject  has  also  been  raised  many

 times  in  the  Parliament.  In  2014,  unmanned  crossings  in  the  country  numbered  8,300.  My

 Government  undertook  a  mission  to  eliminate  unmanned  railway  crossings,  which  have  now

 almost  been  done  away  with.

 Our  citizens  have  to  frequently  deal  with  natural  calamity  of  one  kind  or  the  other.

 Every  year,  there  are  floods  in  some  districts  and  drought  in  some  others.  My  Government

 is  fully  focussed  on  the  management  of  natural  disasters,  and  the  financial  assistance  has

 been  more  than  doubled  so  that  relief  work  can  be  performed  with  full  capacity.  Be  it  the

 cyclonic  storms  in  southern  States  or  the  floods  in  eastern  India,  my  Government  has

 exhibited  promptness  and  sensitivity  in  relief  and  rehabilitation  works.



 Honourable  Members,  mindful  of  the  prevalence  of  injustice  and  deprivation  in  the

 society,  my  Government  has  been  working  towards  reforming  the  legal  system  so  as  to

 ensure  social  and  economic  justice.  The  Citizenship  Amendment  Bill  will  help  in  the

 securing  of  Indian  citizenship  by  those  victims  who  were  persecuted  and  were  compelled  to

 seek  refuge  in  India.  These  people  cannot  be  blamed  since  they  were  victims  of

 circumstances.

 My  Government  has  made  a  provision  for  capital  punishment  in  case  of  heinous

 crimes  like  rape  of  minors.  In  many  States,  capital  punishment  has  been  awarded  after

 expeditiously  completing  the  hearing  which  has  sent  out  a  strong  message  to  persons  with

 such  perverted  thinking.

 With  a  view  to  liberate  our  Muslim  daughters  from  a  life  of  fear  and  anxiety  and  to

 provide  them  with  equal  right  to  lead  their  lives  at  par  with  other  daughters,  my  Government

 is  striving  hard  to  get  the  Triple  19190  Bill  passed  by  the  Parliament.

 Similarly,  grant  of  Constitutional  status  to  the  ‘Other  Backward  Classes  Commission’

 demonstrates  my  Government’s  commitment  towards  social  justice.

 A  historic  decision  has  been  taken  in  the  last  Winter  Session  of  Parliament  to  pass

 the  103rdAmendment  to  the  Constitution  to  extend  the  benefit  of  reservation  to  the  poor

 belonging  to  the  general  category.  This  is  an  effort  to  provide  justice  and  equal  opportunity

 to  those  poor  young  men  and  women  who  felt  left  out  because  of  poverty.  To  ensure  that

 this  new  dispensation  has  no  impact  on  the  existing  reservation,  the  number  of  seats  in

 educational  institutions  are  being  increased  proportionately.

 Honourable  Members,  youth  are  the  greatest  strength  of  our  nation.  India  has  the

 largest  number  of  young  people  in  the  world,  and  the  policy  decisions  of  my  Government

 have  been  inspired  by  the  aspirations  and  dreams  of  the  young  Indians  of  21st  century.

 Keeping  in  mind  the  desire  of  the  youth  to  be  self-reliant,  the  Kaushal  Vikas  Abhiyan

 was  launched.  Under  this  Abhiyan,  in  the  last  four  years,  on  an  average  one  crore  youth

 have  been  trained  every  year  in  different  skills.  In  the  coming  days,  more  than  15,000  1115,

 more  than  10,000  Kaushal  Vikas  Kendras  and  more  than  600  Pradhan  Mantri  Kaushal

 Vikas  Kendras,  will  play  a  critical  role  in  developing  the  skill-set  of  the  country’s  youth.



 Under  the  ‘Pradhan  Mantri  Mudra  Yojana’,  which  facilitates  credit  for  professional

 and  business  requirements,  loans  worth  more  than  Rs.  7  lakh  crore  have  been  disbursed  to

 the  youth  without  any  guarantee.  More  than  15  crore  people  have  benefitted  and  over  4

 crore  26  lakh  first  time  borrowers  have  started  their  business  under  this  scheme.

 Under  ‘Start  Up  India’  and  ‘Stand  Up  India’,  my  Government  has  provided  financial

 assistance  to  make  the  youth  self-reliant.  As  a  result,  in  the  world  of  start  ups,  India  now

 figures  as  a  frontline  country.

 The  Government  has  linked  creation  of  jobs  with  tax  incentives  under  ‘Pradhan

 Mantri  Rojgar  Protsahan  Yojana’.  Under  this  scheme,  when  a  young  person  gets  a  new  job,

 the  EPS  and  EPF  contribution  of  12  per  cent  payable  by  the  employer  is  being  paid  by  the

 Government  for  the  first  three  years.  More  than  1  crore  youth  have  already  benefitted  from

 this  scheme.

 Honourable  Members,  every  parent  aspires  for  a  good  education  for  their  sons  and

 daughters  so  that  they  can  succeed  in  life.  Government  is  establishing  new  educational

 institutions  to  provide  increased  opportunities  for  professional  education  of  the  highest

 standard.  7  IITs,  7  IIMs,  14  111 15,  1  NIT  and  4  1105  are  being  established.  It  has  been

 decided  to  enhance  the  amount  of  scholarship  and  fellowship  by  more  than  25  percent  to

 encourage  research  activities  in  the  country.  In  addition,  efforts  are  being  made  to  further

 strengthen  the  foundation  of  the  education  system  by  opening  103  Kendriya  Vidyalayas,

 Eklavya  Model  Awasiya  Vidyalayas  in  all  talukas  having  a  majority  tribal  population  and  62

 new  Navodaya  Vidyalayas.

 To  improve  the  standard  of  education,  Government  is  following  a  multi-dimensional

 approach.  To  secure  the  future  of  the  country,  it  is  imperative  that  children  still  studying  in

 schools  get  full  opportunity  to  transform  their  flight  of  imagination  into  concrete  reality.  The

 Government  is  setting  up  more  than  5,000  ‘Atal  Tinkering  Labs’  for  taking  ideas  to

 innovation.

 With  changing  times  and  evolving  technology,  methods  and  processes  of

 employment  and  business  are  also  changing.  My  Government  is  constantly  working  to

 ensure  the  preparedness  of  youth  of  our  country  for  such  changes.



 My  Government  is  making  efforts  to  identify  talented  sportspersons  from  different

 corners  of  this  country  under  the  youth  centric  ‘Khelo  India’  programme.  Transparency  in

 selection  process  has  boosted  the  morale  of  our  sportspersons.  The  result  is  reflected  in  the

 number  of  medals  won  by  us  at  national  and  international  levels.

 Honourable  Members,  our  daughters  are  making  remarkable  contribution  in  every

 field  today  and  have  brought  laurels  to  the  country.  It  is  for  the  first  time  since  independence

 that  the  policies  and  programmes  of  the  Government  have  created  numerous  new

 opportunities  for  enterprise  for  women  and  led  to  their  empowerment  and  economic

 mainstreaming.

 Under  the  ‘Pradhan  Mantri  Mudra  Yojana’,  the  maximum  benefit  has  been  availed  by

 women.  Out  of  the  15  crore  Mudra  loans  provided  so  far  throughout  the  country,  73  percent

 have  been  disbursed  to  women  entrepreneurs.  Under  the  ‘Deen  Dayal  Antyodaya  Yojana’,

 about  6  crore  women  have  become  members  of  Self  Help  Groups.  My  Government  has

 provided  loans  worth  more  than  Rs  75  thousand  crore  to  such  Self  Help  Groups.  This

 amount  is  two  and  a  half  times  more  than  the  loans  given  in  the  four  years  preceding  2014.

 In  order  to  ensure  the  participation  of  women  entrepreneurs  in  small  and  medium

 enterprises,  it  has  been  made  mandatory  for  the  major  Government  companies  to  purchase

 at  least  3  percent  of  their  material  from  the  enterprises  owned  by  women  entrepreneurs.

 My  Government  is  also  making  efforts  to  address  the  problem  of  gender-based

 discrimination  faced  by  women  in  different  spheres.  Last  year,  a  decision  was  taken

 whereby  women  officers  recruited  under  the  Short  Service  Commission  in  the  armed  forces

 would  be  considered  for  permanent  commission  through  a  transparent  selection  process

 just  like  their  male  counterparts.  Women,  who  had  been  deprived  of  employment

 opportunities  in  the  underground  mining  sector  even  after  so  many  years  of  independence,

 will  now  be  given  equal  opportunity  to  work  in  this  sector.

 To  enable  working  women  to  devote  more  time  towards  the  upbringing  of  their  new

 born  children  during  their  crucial  formative  years,  the  Government  has  enhanced  maternity

 leave  from  12  weeks  to  26  weeks.



 Honourable  Members,  despite  the  scorching  sun,  heavy  downpour,  snow  fall,  or  any

 other  challenge;  the  hard  working  farmers  of  our  country  have  toiled  day  and  night  to

 produce  record  food  grain  harvest.  There  has  also  been  an  increase  in  dairy  and  fish

 production,  as  also  in  other  areas.  Many  of  you  have  witnessed  village  life  and  the  struggles

 of  the  farmers  from  very  close  quarters.  Our  farmer  brothers  and  sisters  are  not  only  the

 foundation  of  our  economy,  but  they  also  keep  our  traditions  alive.

 On  behalf  of  this  august  House,  |  compliment  our  annadata  farmers.  My  Government

 is  striving  day  and  night  to  attain  the  goal  of  doubling  farmers  income.  Understanding  the

 needs  of  farmers,  the  Government  is  seeking  to  find  permanent  solutions  to  their  problems.

 It  is  the  priority  of  the  Government  to  provide  better  facilities  and  assistance  to  farmers  for

 the  entire  spectrum  of  agriculture  activities  from  purchase  of  equipments  and  seeds  to

 transportation  of  produce  and  its  sale.

 Work  is  being  carried  out  with  a  new  approach  for  reducing  the  cost  of  farming,

 providing  the  farmers  with  fair  price  for  their  crops,  providing  access  to  new  markets  and

 helping  them  with  additional  sources  of  income.  My  Government  has  taken  the  historic

 decision  of  fixing  the  Minimum  Support  Price  MSP  of  22  crops  at  one  and  a  half  times

 higher  than  the  production  cost  of  the  crop.

 In  addition,  it  is  being  ensured  that  good  quality  seeds  are  made  available  to  the

 farmers.  The  number  of  Krishi  Vigyan  Kendras  is  being  increased  across  the  country  to

 assist  the  farmers  with  scientific  methods  of  farming.  More  than  17  crore  Soil  Health  Cards

 have  been  distributed  to  inform  the  farmers  about  the  health  of  the  soil.  100  percent  Neem

 coating  of  urea  has  been  done  to  facilitate  its  availability  and  to  prevent  its  misuse.

 My  Government  is  completing  99  incomplete  old  irrigation  projects  so  that  farmers  do

 not  face  any  hurdle  in  irrigation.  71  of  these  projects  will  be  completed  by  the  next  few

 months.  Micro-irrigation  is  also  being  promoted  by  the  Government  to  ensure  full  utilization

 of  every  drop  of  water.

 Crop  insurance  is  being  provided  to  farmers  at  low  premium  under  the  ‘Pradhan

 Mantri  Fasal  Bima  Yojana’  to  safeguard  them  from  potential  crisis  due  to  crop  damage.  A

 campaign  has  been  launched  to  link  online,  more  than  1,500  Agricultural  Mandis  to  facilitate



 market  access  to  farmers.  Cold  storage  capacities  are  being  increased  at  a  fast  pace  to

 minimise  crop  damage  from  the  field  to  the  market  and  to  ensure  proper  storage.  The

 ‘Waste  to  Wealth’  campaign  is  being  implemented  to  ensure  that  farmers  generate

 additional  income  out  of  the  crop  residue  from  their  field.

 Under  the  Blue  Revolution  scheme,  my  Government  is  providing  training  to

 fishermen  in  deep  sea  fishing  and  financial  assistance  for  buying  modern  fishing  trawlers.

 These  comprehensive  interventions  will  trigger  a  permanent  transformation  in  our  70

 year  old  agriculture  system,  empower  our  Annadata  farmers,  pull  them  out  of  their

 problems;  and  do  justice  to  their  potential.

 Honourable  Members,  by  lending  momentum  to  schemes  linked  with  the  Digital  India

 programme,  my  Government  is  trying  to  provide  full  advantage  of  e-governance  to  people

 living  in  rural  areas.  In  2014,  only  59  village  panchayats  in  the  country  had  digital

 connectivity.  Today,  1  lakh  16  thousand  village  panchayats  are  connected  with  optical  fibre

 and  about  40  thousand  village  panchayats  have  been  provided  with  wi-fi  hotspots.

 Establishment  of  Common  Service  Centres  has  been  accelerated  to  ensure  that

 various  benefits  and  services  are  easily  available  to  brothers  and  sisters  in  rural  areas.  In

 these  Centres,  facilities  like  banking,  insurance,  pension  and  scholarship  etc  are  being

 made  available  online  to  the  village  folk.  In  2014  there  were  only  84  thousand  Common

 Service  Centres.  Today,  their  number  has  increased  to  more  than  3  lakhs.  Of  these,  2  lakh

 and  12  thousand  centres  have  been  set  up  in  village  panchayats.

 In  this  era  of  information  technology,  easy  availability  of  data  at  low  cost  is  a  big

 facility  as  well  as  means  for  development  for  our  people.  The  cost  of  one  GB  data  which

 was  about  Rs.  250  in  2014  has  now  reduced  to  only  Rs.  10  to  12.  Similarly,  the  mobile  talk

 time  charges  have  now  been  reduced  to  less  than  half.

 Earlier,  it  was  almost  impossible  for  ordinary  entrepreneurs  to  supply  their  products

 to  Government  Departments.  The  Government  has  now  developed  an  online  platform  called

 GeM  i.e.  Government  e-Marketplace  for  public  procurement.  This  platform  has  helped  in

 bringing  transparency  in  public  procurement  and  at  the  same  time  has  provided  an



 opportunity  to  entrepreneurs  in  big  and  small  cities  as  well  as  villages  to  sell  their  products

 without  any  difficulty  to  the  Government.

 Recently,  in  order  to  simplify  the  processes,  the  Government  has  started  a  scheme

 wherein  loans  of  amounts  up  to  Rs.1  crore  are  approved  within  59  minutes.

 Honourable  Members,  the  great  Saint  Thiruvalluvar  has  said:

 (lyattralum  eettalum  kaattalum  kaatta,

 Vaguttalum  vallad  arasu)

 That  is,  a  well  governed  State  is  one  where  there  is  adequate  growth  in  assets  and

 services,  where  assets  are  well  distributed  and  protected,  and  all  citizens  get  their  fair

 share.

 We  are  all  aware  of  the  dismal  state  of  banking  facilities  for  the  poor,  that  existed

 even  45  years  after  nationalisation  of  banks.  The  Jan  Dhan  Yojana  of  my  Government  is  an

 excellent  example  of  how  to  lay  the  foundation  of  major  economic  transformation.  This

 scheme  is  not  merely  for  opening  new  bank  accounts;  its  objectives  are  far  wider.  This

 scheme  is  not  only  ushering  in  economic  inclusion  of  the  poor,  it  is  also  increasing  their  self-

 confidence.

 34  crore  bank  accounts  have  been  opened  in  the  country  because  of  ‘Jan  Dhan

 Yojana’  and  almost  every  family  is  now  connected  to  the  banking  system.  According  to  an

 international  agency,  of  all  the  bank  accounts  opened  in  the  world  from  2014  to  2017,  55

 percent  were  opened  in  India  alone.  Beyond  these  numbers,  it  is  important  to  appreciate  the

 positive  impact  of  this  initiative  on  the  nation’s  economy.

 Our  mothers  and  sisters  always  used  to  save  some  money  for  difficult  times.  But

 often  these  savings  were  spent  on  daily  needs.  Today,  Rs  88  thousand  crore  deposited  in

 Jan  Dhan  accounts  is  a  testimony  to  the  changing  saving  habits.  It  is  only  because  of  the

 Jan  Dhan  scheme  that  wages  from  MGNREGA,  benefits  from  different  insurance  schemes,

 scholarships,  pensions  and  most  other  Government  benefits  are  being  credited  directly  into



 the  bank  accounts  of  the  poor  through  DBT.  Jan  Dhan  accounts  have  succeeded  in

 eliminating  the  middlemen  between  the  Government  and  the  poor.

 Jan  Dhan  Yojana  is  playing  an  important  role  in  facilitating  cost  effective  digital

 transactions  in  the  country  through  more  than  60  crore  Rupay  debit  cards  and  BHIM  App.

 Similarly  Government  is  bringing  banking  services  closer  to  the  people  through  the  ‘India

 Post  Payments  Bank’  set  up  in  the  post  offices.  As  a  result,  the  whole  world  has  taken  note

 of  this  step  towards  financial  inclusion  in  India.

 Honourable  Members,  whereas  many  social  welfare  programmes  were  in  existence

 for  the  past  several  decades,  they  had  failed  to  produce  the  desired  impact.  The  alertness,

 action-oriented  approach  and  good  intention  displayed  by  my  Government  towards  the

 aspirations  and  difficulties  of  citizens  have  made  it  possible  to  bring  about  large  scale  visible

 changes.

 While  giving  a  clear  majority  to  my  Government  in  2014,  the  people  of  the  country

 had  also  given  a  clear  mandate  to  take  strict  action  against  corruption  and  black  money.  My

 Government  has  come  down  heavily  on  corruption  in  the  past  four-and-a-half  years.  Being

 sensitive  topublic  sentiment,  my  Government  has  waged  a  war  on  corruption  and  black

 money  from  day  one,  and  approved  constitution  of  a  Special  Investigation  Team-  SIT  on

 black  money  in  the  very  first  meeting  of  the  Cabinet.  Thereafter,  Government  enacted  a  new

 and  strict  law  on  black  money.  My  Government  also  carried  out  a  campaign  against  illegally

 acquired  assets  in  foreign  countries.  New  agreements  were  signed  with  several  countries

 known  as  tax  havens,  and  several  others  were  signed  with  many  other  countries  to  rectify

 deficiencies  in  existing  agreements.

 While  preventing  the  flow  of  black  money  abroad,  my  Government  also  launched  a

 major  campaign  against  black  money  within  the  country.  New  laws  were  enacted  for  sectors

 thriving  on  black  money,  and  those  were  brought  under  the  ambit  of  taxation.  Amid  these

 actions,  Government  also  provided  an  opportunity  to  voluntarily  disclose  unaccounted

 income  and  wealth.

 Demonetisation  was  a  defining  moment  in  the  Government's  war  on  corruption  and

 black  money.  This  decision  struck  at  the  very  root  of  the  parallel  economy  thriving  on  black



 money;  and  the  money  outside  the  formal  system  was  brought  within  the  ambit  of  nation’s

 economy.

 This  action  of  the  Government  broke  the  back  of  the  forces  destabilising  the  country;

 and  the  systems  sustaining  the  flow  of  black  money.  The  registration  of  3  lakh  38  thousand

 dubious  shell  companies  responsible  for  flow  of  black  money  have  been  annulled  by  the

 Government.  The  directors  of  these  companies  have  also  been  prohibited  from  holding  such

 offices  again.

 Assets  worth  more  than  Rs  50  thousand  crore  are  being  confiscated  under  the

 Benami  Property  Act,  Prevention  of  Money  Laundering  Act  and  the  law  against  fugitive

 economic  offenders.  As  a  result  of  the  policies  of  my  Government,  black  money  in  real

 estate  sector  has  declined  substantially,  the  prices  of  houses  have  come  down  and  the

 dream  of  a  normal  middle  class  family  for  possessing  their  own  house  is  being  realised.

 Honourable  Members,  |  am  pleased  that  on  account  of  these  policies  of  my

 Government,  people’s  trust  in  the  Government  has  increased,  and  there  has  been  a  sharp

 increase  in  the  number  of  persons  paying  income  tax.  Whereas  prior  to  2014,  3.8  crore

 people  had  filed  their  return,  this  number  has  increased  and  more  than  6.8  crore  people

 have  come  forward  to  file  their  returns.  Today,  the  tax  payer  is  confident  that  each  paisa

 contributed  by  him  or  her  is  being  spent  honestly  on  nation  building.

 My  Government  believes  that  corruption  and  black  money  constitute  a  grave  injustice

 towards  the  honest  taxpayer  of  the  country.  Corruption  always  infringes  on  the  rights  of

 some  poor  or  middle  class  person.  The  Government  is  relying  on  application  of  modern

 technology  to  address  this  situation.

 As  a  result  of  the  expansion  in  Direct  Benefit  Transfer  in  the  last  four  and  a  half

 years,  more  than  Rs  6  lakh  5  thousand  crore  have  been  directly  transferred  to  the  bank

 accounts  of  beneficiaries.Because  of  this,  about  Rs.  1  lakh  10  thousand  crore  have  been

 saved  from  falling  into  wrong  hands.  Government  has  removed  about  8  crore  fictitious

 names  which  were  being  used  by  middlemen  to  misappropriate  the  rightful  benefits  of

 genuine  beneficiaries.



 Honourable  Members,  in  order  to  build  a  strong  nation,  it  is  imperative  that  we

 develop  our  economy  in  such  a  manner  that  will  help  our  fellow  citizens  to  progress  with

 transparency  and  honesty.

 Prior  to  2014,  auction  of  coal  mines  used  to  be  a  subject  of  discussion  due  to  lack  of

 transparency.  My  Government  developed  a  transparent  system  for  auction  of  coal  mines

 and  has  protected  this  national  resource.  Banks  and  creditors  have  directly  or  indirectly

 dealt  with  Rs  3  lakh  crore  after  the  new  Bankruptcy  and  Insolvency  Code  has  come  into

 effect.  The  tendency  to  avail  large  loans  and  misappropriate  them  with  an  intent  to  default

 has  been  curbed.

 While  Sardar  Patel  with  his  extraordinary  abilities  had  accomplished  the  challenging

 objective  of  geographic  and  political  integration  of  the  nation,  the  task  of  economic

 integration  remained  incomplete.  Our  traders  and  entrepreneurs  always  faced  difficulties  in

 sale  and  purchase  of  their  goods  and  in  complying  with  different  tax  regimes  prevalent  in

 different  States.  Now  with  the  implementation  of  a  comprehensive  tax  reform  like  the  GST,

 the  concept  of  ‘One  Nation-One  Tax-One  Market’  has  been  realised.  GST  is  proving

 instrumental  in  establishing  an  honest  and  transparent  system  of  trade  and  commerce

 which  is  also  benefitting  the  country’s  youth.  This  system,  while  reducing  the  difficulties

 faced  by  traders,  has  enhanced  their  ease  of  doing  business  across  the  country.  |

 congratulate  my  compatriots  for  wholeheartedly  embracing  the  new  system  in  a  short  span

 of  time  in  the  interest  of  a  better  future  for  the  country,  in  spite  of  the  initial  bottlenecks.  My

 Government  is  continuously  improving  the  GST  regime  keeping  in  view  the  suggestions

 being  received  from  the  business  community.

 The  primary  focus  of  my  Government  has  been  to  enable  our  youth  to  earn  their

 livelihood  with  dignity,  while  also  creating  employment  opportunities  for  others.  In  order  to

 facilitate  self-employment,  my  Government  has  introduced  wide  ranging  reforms,  which  are

 being  appreciated  globally.  As  a  result  of  these  reforms,  India’s  position  has  improved  by  65

 places  in  the  Ease  of  Doing  Business  ranking,  from  142  in  2014  to  77  now.  This  is  an

 extraordinary  achievement.



 Honourable  Members,  during  the  last  four  and  a  half  years,  the  economy  of  the

 country  has  been  growing  at  a  rate  of  7.3  percent  on  an  average.  India  is  playing  a

 significant  role  in  international  trade.  While  India’s  contribution  to  the  world  GDP  was  2.6

 percent  in  2014,  it  has  increased  to  3.3  percent  in  2017  as  per  the  latest  reports.  India  has

 emerged  as  the  6thlargest  economy  in  the  world.  This  is  an  opportune  moment  for  the

 country  to  play  a  decisive  role  in  the  4thindustrial  revolution  and  my  Government  is

 committed  to  ensure  that  our  citizens  take  full  benefit  of  this  opportunity.

 As  a  result  of  the  ‘Make  in  India’  initiative  effective  outcomes  in  the  field  of  industrial

 development  and  employment  generation  are  clearly  visible.  Now  India  is  the  2nd  largest

 manufacturer  of  mobile  phones  in  the  world.  Recently,  the  milestone  of  converting  diesel

 locomotives  into  10  thousand  horsepower  electric  engines  has  also  been  established  by

 India.  As  a  part  of  Make  in  India  initiative,  Asia’s  largest  MedTech  Zone  is  being  established

 in  Andhra  Pradesh.  Defence  Corridors  are  being  established  in  Uttar  Pradesh  and  Tamil

 Nadu,  which  will  not  only  strengthen  our  security  through  establishment  of  production

 facilities  for  defence  equipment,  but  also  provide  employment  to  the  youth.  Soon,  the

 passengers  will  also  be  able  to  avail  the  ultra-modern  facilities  of  our  fastest  train  till  date

 ‘Vande  Bharat  Express’.

 |  also  want  to  congratulate  the  scientists  and  engineers  of  our  country  who  are

 tirelessly  working  for  recognition  of  India’s  prowess  in  this  era  of  modern  technology.  The

 scientists  and  engineers  from  ISRO  in  particular  are  proving  their  pre-eminent  position  in  the

 world  by  setting  new  records  in  launching  satellites.  |,  on  behalf  of  the  nation,  convey  our

 best  wishes  to  our  scientists  and  engineers  for  ‘Mission  Gaganyaan’.

 Honourable  Members,  the  focus  of  my  Government  on  timely  completion  of  tasks,

 with  accountability,  has  resulted  in  increasing  the  confidence  of  the  people  in  Government

 functioning  and  has  also  enhanced  the  pace  of  development.  My  Government  has

 established  a  reputation  for  time  bound  completion  of  projects.

 Many  projects  where  delays  in  completion  had  become  synonymous  with  injustice  to

 common  people  of  this  country  such  as  India’s  longest  Bogibeel  railroad  bridge  in  Assam,

 Western  Peripheral  Expressway  near  Delhi,  Kollam  Bypass  in  Kerala  have  been  fast



 tracked  and  completed.  By  completing  these  projects,  my  Government  has  done  justice  to

 the  resources  of  the  nation  and  aspirations  of  the  people.

 Honourable  Members,  developing  modern  infrastructure  for  economic  development

 as  per  the  needs  of  21s  century,  is  the  aspiration  of  every  Indian,  especially  the  middle

 class.  Sensitive  to  their  aspirations,  my  Government  is  completing  new  projects  at  a  fast

 pace.

 The  airport  terminal  constructed  at  Prayagraj  in  a  record  period  of  11  months  is  an

 evident  example.  Last  year,  the  country’s  first  container  vessel  sailed  along  the  national

 waterway  from  Kolkata  and  reached  Varanasi.  Eastern  Peripheral  Expressway,  started  in

 November  2015,  has  also  been  dedicated  to  the  nation  last  year.

 My  Government  believes  that  eastern  part  of  India  comprising  east  Uttar  Pradesh,

 Bihar,  West  Bengal,  Odisha  and  the  States  of  North-  East,  has  the  potential  to  become  a

 new  ‘Growth  Engine’.  Therefore,  my  Government  is  relentlessly  striving  to  strengthen  the

 infrastructure  related  to  railways,  highways,  waterways  and  airways  in  Eastern  India.

 Under  the  Udan  Yojana,  19  new  airports  are  being  built  in  Eastern  India  and  of  these

 5  are  coming  up  in  the  North  East.  The  construction  of  Pakyong  airport  in  Sikkim  and  Veer

 Surendra  Sai  Airport  at  Jnarsuguda  in  Odisha  has  been  completed.

 The  work  of  reconstruction  of  fertilizers  plants  at  Gorakhpur  in  Uttar  Pradesh,

 Barauni  in  Bihar  and  Sindri  in  Jharkhand,  which  were  closed  for  several  years,  is

 progressing  rapidly.  The  ‘Urja  Ganga  Pariyojana’  started  with  an  approximate  outlay  of

 Rs.13  thousand  crores  will  help  expand  the  industries  based  on  gas  pipeline  in  several

 cities  of  Eastern  India.

 My  Government  is  setting  up  new  AIIMS  and  new  Indian  Agriculture  Research

 Institutes  in  Eastern  India.  The  Government  has  also  established  a  Central  University  at

 East  Champaran-Motihari,  the  ‘Karma-bhumi’  of  Mahatma  Gandhi.

 Similarly,  the  work  on  the  ‘Gas  Cracker  Project’  which  is  important  for  Assam  and

 Paradip  Oil  Refinery  in  Odisha  has  also  been  expedited.  The  Dhola  Sadiya  Bridge  named

 after  Bhupen  Hazarika,  linking  Assam  and  Arunachal  Pradesh  has  already  been  dedicated

 to  the  nation.  Out  of  the  18  thousand  villages  electrified  by  the  Government,  about  13



 thousand  villages  are  in  Eastern  India  and  out  of  these  5  thousand  villages  are  in  the

 remote  areas  of  the  North-East.

 My  Government  is  working  towards  bringing  about  a  transformation  through  transport

 and  tourism  in  order  to  make  the  lives  of  the  people  of  North-East  easier.  Almost  all  the

 railway  lines  of  the  North-East  have  been  converted  to  broadgauge.  Efforts  are  underway  to

 provide  rail  connectivity  to  the  capital  cities  of  all  the  8  States.  For  this,  the  work  on  15  new

 rail  lines  is  under  progress  at  a  cost  of  approximately  2050  thousand  crores.

 Honourable  Members,  be  it  the  country’s  fastest  train,  the  highest  bridge,  the  longest

 sea-link,  the  longest  tunnel,  construction  of  highways  at  double  the  speed  or  gauge

 conversion  of  railway  tracks,  modern  facelift  of  railway  stations  or  metro  projects  in  cities,  air

 connectivity  among  small  towns  or  construction  of  a  new  waterway,  my  Government  is

 rapidly  developing  modern  infrastructure  in  all  these  areas.  Keeping  environment

 conservation  in  mind,  my  Government  is  moving  forward  on  the  electric  mobility  front.

 In  order  to  make  the  latest  technology-based  systems  available  in  our  cities  so  that

 they  can  become  growth  engines  of  the  economy,  modern  facilities  are  being  developed  in

 100  cities  under  the  Smart  City  Mission.

 The  nation  is  moving  at  a  fast  pace  in  the  civil  aviation  sector  also.  This  sector  has

 seen  a  double  digit  growth  during  the  last  four  years.  More  than  12  crore  and  30  lakh  people

 travelled  by  air  during  2017-18  and  this  number  is  increasing  constantly.  This

 transformation,  offers  a  glimpse  of  an  India  on  the  move.  Under  the  ‘Udan  scheme’,  12  lakh

 seats  have  been  made  available  to  people  at  lower  tariffs.  This  has  provided  the  common

 person  with  an  opportunity  of  air  travel.

 In  addition,  in  the  last  four  and  a  half  years  Government  has  established  more  than

 300  new  Passport  Sewa  Kendras  in  the  country.  Prior  to  2014,  there  were  77  Passport

 Sewa  Kendras,  which  have  now  increased  to  more  than  400.  People  are  no  longer  required

 to  repeatedly  visit  big  cities  for  getting  their  passports.

 Honourable  Members,  in  the  all-round  development  of  the  country,  a  pivotal  role  is

 played  by  our  labourer  brothers  and  sisters,  small  and  medium  entrepreneurs,  engineers,



 auditors,  doctors,  teachers,  scientists  and  every  professional.  All  these  responsible  citizens

 have  lived  up  to  this  saying  of  Sant  Ravidas  that  work  is  the  best  form  of  worship.

 श्रम  कउ  ईसर  जानी  कै,जऊ  पूजहि  दिन  रैन।

 'रैदास'तिन्हहिं संसार  मह,  सदा  मिलहि  सुख  चैन।।

 (Shram  kau  Isa  jaani  kai,  jau  poojahi  din  rain,

 ‘Raidas’  tinahin  sansaar  mah,  sadaa  milahi  sukh  chain)

 That  is,  those  who  deem  work  as  God,  and  worship  it  day  and  night,  are  blessed  with

 all  the  worldly  joys  and  contentment.

 Our  hardworking  professionals  whether  linked  directly  or  indirectly  with  the

 Government,  are  watchful  of  the  process  of  nation  building.  When  their  hopes  and

 aspirations  are  combined  with  the  willpower  of  Government  employees,  the  result  is

 unprecedented,  as  witnessed  by  the  nation  today.  My  Government  is  also  supporting  the

 employees  in  their  hour  of  need.  By  implementing  the  recommendations  of  the  7thPay

 Commission,  my  Government  has  strived  to  improve  their  living  standards.

 My  Government  has  worked  continuously  to  strengthen  the  spirit  of  Cooperative

 Federalism  enshrined  in  the  Constitution.  It  has  been  the  endeavour  of  the  Government  to

 enable  the  State  Governments  to  undertake  development  work  in  their  respective  States  in

 a  more  effective  manner.  ।  line  with  this  objective,  my  Government  took  the  decision  to

 provide  the  States  with  10  percent  additional  share  in  taxes  as  per  the  recommendations  of

 the  Finance  Commission.

 Honourable  Members,  at  this  time,  the  whole  world  is  talking  about  Kumbh,  underway

 at  Prayagraj.  For  this  colossal  event,  world-class  infrastructure  and  other  facilities  on  a

 permanent  basis  have  been  developed  at  a  fast  pace.  The  confluence  of  Ganga-Yamuna-

 Saraswati  is  setting  an  impressive  example  of  cleanliness  and  modern  management.

 Ganga  is  not  just  a  river  for  us  but,  is  like  a  mother  to  us,  a  living  symbol  of  our

 culture  and  faith.  To  keep  Ganga  clean  is  our  sacred  duty.  Under  the  ‘Namami  Gange

 Mission’,  projects  worth  Rs  25,500  crore  have  been  approved  so  far.  My  Government  is

 engaged  with  the  task  of  cleaning  up  of  the  river  Ganga  by  diverting  dozens  of  major  drains,



 stopping  flow  of  industrial  effluents  and  by  setting  up  several  Sewage  Treatment  Plants  in

 the  cities.

 Honourable  Members,  every  citizen  and  the  Government  are  duty  bound  to  honour

 the  contribution  of  National  heroes.  Carrying  forward  the  tradition  of  honouring  the  builders

 of  modern  India,  my  Government  has  dedicated  to  the  nation  the  ‘National  Salt  Satyagraha

 Memorial’  at  Dandi  on  the  death  anniversary  of  Mahatma  Gandhi.  Kranti  Mandir,  a  museum

 in  Delhi  dedicated  to  Netaji  Subhash  Chandra  Bose  has  been  opened  to  public  this  month.

 The  Government  has  also  instituted  Netaji  Subhash  Chandra  Bose  Disaster  Management

 Award  in  his  honour.  The  Government  has  developed  5  sacred  places  associated  with  Baba

 Saheb  Ambedkar  as  "Panchteerth”.  The  nation  has  paid  tribute  to  the  Iron  Man  of  India

 Sardar  Patel,  by  building  the  ‘Statue  of  Unity’,  which  is  the  tallest  statue  in  the  world.  My

 Government  is  setting  up  museums  in  various  States  in  the  memory  of  the  country’s  tribal

 freedom  fighters.

 My  Government  has  conferred  the  Bharat  Ratna  on  Mahamana  Madan  Mohan

 Malaviya  and  Atal  Bihari  Vajpayee  in  2015.  This  year  it  has  been  decided  to  confer  Bharat

 Ratna  on  Nanaji  Deshmukh,  Bhupen  Hazarika  and  Pranab  Mukherjee.

 By  conferring  national  awards  on  the  basis  of  merit  and  without  any  discrimination  to

 those  citizens,  who  have  worked  selflessly  for  the  welfare  of  the  people,  my  Government

 has  demonstrated  country’s  commitment  towards  the  ideals  of  sacrifice  and  service.

 In  our  tradition,  the  Saints  and  Gurus  occupy  the  highest  position.  This  month,  to

 commemorate  the  Prakash  Parv  of  Guru  Govind  Singhji,  the  Government  has  released  a

 special  coin.  It  is  a  matter  of  immense  pleasure  for  all  of  us  that  my  Government  has  taken

 the  historic  decision  to  construct  the  Kartarpur  corridor.

 Honourable  Members,  in  the  International  context,  while  India  is  a  staunch  supporter

 of  friendly  ties  with  all  countries,  there  is  also  a  need  to  constantly  strengthen  our

 capabilitiesto  tackle  any  challenges.  Through  the  surgical  strike  on  cross  border  terror

 posts,  India  has  shown  its  new  policy  and  strategy.  Last  year  India  joined  the  handful  of

 countries  that  possess  the  Nuclear  Triad  capability.



 Our  defence  forces  and  their  morale  symbolise  the  prowess  of  the  India  of  the

 21stcentury.  Not  only  has  my  Government  fulfilled  the  demand  for  One  Rank  One  Pension

 that  had  been  pending  for  4  decades,  but  it  has  also  disbursed  arrears  amounting  to  more

 than  Rs  10,700  crore  to  20  lakh  ex-servicemen.

 My  Government  believes  that  neglecting  the  country’s  defence  needs  even  for  a

 moment  is  detrimental  to  the  present  as  well  as  future  of  the  country.  The  new  agreements

 relating  to  defence  sector  signed  last  year,  purchase  of  new  defence  equipment

 andindigenous  production  within  the  country  under  the  Make  in  India  initiative  haveall

 helped  in  boosting  the  morale  of  the  defence  forces  andincreasing  the  country’s  military

 self-reliance.  After  a  gap  of  many  decades,  the  Indian  Air  Force  is  preparing  to  welcome,  in

 the  coming  months,  its  new  generation  ultra-modern  fighter  aircraft  Rafale  and  strengthen

 its  strike  capability.

 On  this  occasion,  |  would  also  like  to  congratulate  the  country’s  security  forces  that

 are  constantly  striving  to  strengthen  the  country’s  internal  security.  Their  concerted  efforts

 have  played  a  crucial  role  in  reducing  terrorism  and  violence.  In  the  last  few  years,  a  record

 number  of  youngsters  in  the  Maoist  areas  have  come  forward  to  join  the  mainstream.  The

 Police  Memorial,  which  was  dedicated  to  the  nation  last  year  seeks  to  honour  their  sacrifice

 and  also  preserves  the  memories  of  their  sacrifice  for  the  future  generations.

 Honourable  Members,  my  Government  is  committed  to  the  equitable  development  of

 Jammu,  Ladakh  and  Kashmir.  As  a  result  of  the  efforts  of  my  Government,  an  environment

 favourable  to  development  has  been  created  in  the  State.  Recently,  in  Jammu  and  Kashmir,

 elections  to  Urban  Local  Bodies  after  an  interval  of  13  years  and  in  Panchayats  after  7

 years  have  been  conducted  peacefully  with  more  than  70  per  cent  voters  participating

 enthusiastically.  Committed  to  the  development  of  Jammu  and  Kashmir,  my  Government

 announced  a  package  of  8080  thousand  crores.  Under  the  package,  projects  related  to

 infrastructure,  health  and  education  sectors  worth  more  than  Rs.66  thousand  crores  have

 been  approved  so  far.

 ।  15  a  measure  of  my  Government's  diplomatic  success  that  today  India’s  voice  is

 heard  with  respect  at  international  fora.  Pravasi  Bharatiya  Diwas  organized  recently  in



 Varanasi  has  reinforced  this  fact.  At  the  initiative  of  India,  2151च0पा16  was  declared  as

 International  Yoga  Day  by  the  United  Nations  and  is  now  being  celebrated  with  great

 enthusiasm  across  the  world.  Yoga  is  rapidly  gaining  in  popularity  at  the  global  level.  India  is

 proud  to  have  gifted  the  outstanding  discipline  of  Yoga  to  the  world  community.

 My  Government  has  not  only  enhanced  the  credibility  and  prestige  of  the  passports

 held  by  the  Indian  diaspora  but  has  also  stood  by  them  in  their  hour  of  need.  During  the  last

 four  years,  more  than  2  Lakh  26  thousand  Indians  stranded  abroad  have  been  rescued  and

 brought  back  to  the  country.

 The  United  Nations  Award  for  India’s  efforts  in  the  field  of  environment  conservation

 has  made  every  Indian  proud.  It  is  a  matter  of  pride  for  all  of  us  that  India  is  providing

 leadership  to  the  global  solar  revolution  and  last  year  the  first  summit  of  the  International

 Solar  Alliance  was  successfully  organized  in  Delhi.

 In  2022,  India  will  host  the  G-20  Summit.  Hosting  the  summit  in  the  year  marking  the

 75thanniversary  celebration  of  our  independence  will  further  enhance  India’s  global

 influence.

 Honourable  Members,  this  year  our  nation  will  provide  a  decisive  impetus  to  our

 march  towards  a  powerful,  self-reliant  and  prosperous  21stcentury  new  India.  The  biggest

 festival  of  democracy  will  be  celebrated  this  year  in  the  form  of  General  Election.  Through

 this  august  House,  |  convey  my  best  wishes  to  the  young  voters  who  will  cast  their  votes  for

 first  time  in  this  century.  As  citizens  of  India,  they  will  exercise  their  right  to  vote,  and

 determine  the  direction  of  the  nation’s  policies  and  decisions.

 My  Government's  efforts  are  ushering  in  change  for  the  betterment  of  the  country

 and  this  process  will  continue.  With  the  blessings  and  support  of  130  crore  Indians,  my

 Government  has  commenced  its  journey  towards  building  a  New  India.

 A  New  India,  where  every  person  has  access  to  basic  amenities.

 A  New  India,  where  every  person  is  healthy,  secure  and  educated

 A  New  India,  where  every  person  gets  an  opportunity  to  nurture  his  or  her  talent,

 and  has  equal  opportunities  of  advancement.



 A  New  India,  where  every  child  progresses  in  life  without  any  deprivation,  and

 every  daughter  feels  safe.

 A  New  India,  where  every  person  gets  justice  with  dignity.

 A  New  India,  which  commands  the  respect  of  the  entire  world.

 Honourable  Members,  let  us  all  come  together  to  pave  the  way  for  a  New  India  and

 take  India  to  glorious  new  heights  in  the  21st  Century.

 Jai  Hind!

 HON.  SPEAKER:  The  House  stands  adjourned  to  meet  again  on  Friday,  the  ।४  February,

 2019  at  11  a.m.

 12  46  hrs

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock

 on  Friday,  February  01,  2019/Magha  12,  1940  (Saka).

 **  His  Excellency  Shri  Ram  Nath  Kovind,  President  of  India,  delivered  the  Address  in

 the  Central  Hall  in  Hindi  and  English  text  of  the  Address  was  read  by  His  Excellency
 Shri  M.  Venkaiah  Naidu,  Vice  President  of  India.


